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 बन्दरों  की  निर्यात  सम्बन्धी  एक
 लॉक  सभा

 नीति  निर्धारित  करने  का  cea  विचाराधीन  है  ।

 इस  बीच  marry  देशों  की  सरकारों  द्वारा

 प्रार्थना  किये  जाने  पर  निम्न  शर्तों  पर  बन्दरों

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |  के
 निर्यात  की  अनुमति  दी  जा  रही  है

 महोदय  पीठासीन  (१)  बन्दरों  का  केवल  चिकित्सा

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 संधान  तथा  टीकों  के  उत्पादन  के

 लिये  ही  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 बन्दरों  का  निर्यात

 (२)  बन्दरों  को  केवल  हवाई  जहाज़ ३१५,  को  एम०  Uso  क्या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 से  ही  लें  जाया  जायेगा  तथा ल॑

 करेंगे कि
 :  जाने  वाला  मागें  में  उनके  साथ

 मानवीय  व्यवहार किये  जाने  की

 &Yo  से  १९४५५  में  wa  तक  गारंटी  देगा ।

 कितने  बन्दरों  का  निर्यात  विदेशों  के
 लिये  किया

 गया है  ;
 (३)  निर्यात

 से  पूर्व  सुयोग्य

 चिकित्सक  द्वारा  बन्दरों  का
 उपरोक्त

 समय  में  किस  देश  को  क्षण  कराया  जायेगा  |

 सब  से  भ्रमित  बन्दरों  का  निर्यात  किया  गया

 उस  देश  ने  इनका  कुल  कितना  मूल्य  दिया
 श्री  एस०  एल  द्विवेदी  :

 मैं  यह  जानना

 तथा  प्रति  बन्दर  क्या  मूल्य  दिया  ;  चाहता  हूं  कि  तक  जो  निर्यात  सुग्रा  है

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  वर्षों  क्या  उसके  बारे  में  सरकार  को  यह  मालूम

 को  अपेक्षा  इस  वर्ष  बन्दरों  की  मांग  अधिक
 है  कि  बन्दरों  के  साथ  मानुषिक व्यवहार

 हैं  ;  शर  और  यदि  तो  जिन  देशों  के  द्वारा  यह

 यदि  तो  इस  वर्ष  निर्यात  का
 व्यवहार  किया  गया  है  उनके  प्रति  सरकार  ने

 क्या  कार्यक्रम  है  ?  क्या  रुख  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 :  श्री  कर मरकर  :  गये  बरस  यह  बात

 हमारे  सामने  पायी  कि  कुछ  बन्दर ठीक at  (@).  यह  जानकारी  प्रदान  करने  वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  उपस्थित  किया  प्रबन्ध
 न

 होने  के  कारण  रास्ते  में  मर  गये  ।

 इसके  बाद  हमने  बन्दरों  के  निर्यात को  रोका
 गया  हैं

 ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या

 था
 ।

 हमको  संशोधक  संस्था  वगैरा  ने  बतलाया १७]

 हैं  कि  वह  बन्दरों  को  साइंटिफिक  रिसचं के के

 हां  ।
 लिये  चाहते  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  कोई
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 स्थापित  करने  के  लिये एक  निजी  व्यापारिक

 को  तैयार  संस्था  की  प्रस्थापना  पर  विचार  किया  गया  था

 भारतीय  पक्षों  तथा  विदेशी  सार्थों  के  मध्य
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  मंत्री  महोदय  ने

 ह  बतलाया कि  इन  बन्दरों  का  प्रयोग
 निश्चित  हुई  साझेदारी  की  शर्तों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  उसे  स्वीकृत  नहीं  किया  गया था  इस
 निक  अझ्रनुसंघान  तथा  चिकित्सा  सम्बन्धी  कार्यों

 के  लियें  होता  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  कया
 निर्णय  पर  पुरविक़ार  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में

 प्राप्त  एक  भ्र ग्रे तर  प्रतिनिधान का  परीक्षण
 सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  वह

 इस  काम  के  लिये  ही  इस्तैमाल  किये  जाते  हैं
 किया जा  रहा  हैं  ।

 ae  कामों  के  लिये  नहीं  ?
 श्री  ए०  के०  गोपालन :  क्या  मैं  उक्त

 शी  कर मरकर  हम  समझते हैं  कि  क़रार  के  व्यौरे  विदेशी  साथ  से  की  गई

 मंगाने  वाले  इनका  उपयोग  रिसने
 शर्तों  को  जान  सकता  हूं

 ?

 रीज  में  ही  करते  होंगे  ।  हमने  हर  एक  बन्दर  के

 डा०  केसकर  :  प्रस्तावित  प्रस्थापना  के
 बारे  में  तो  तलाश  नहीं  किया  कि  उसका  क्या

 इस्तैमाल किया  जाता  है  |  सम्बन्ध  में  हुई  व्यौरेवार  चर्चा  का  विवरण

 मेरे  पास  नहीं  है  ।  ak  यह  मंत्रालय  ऐसी
 a5  जवल  fag:  क्या  मंत्री  महोदय  को

 मालूम  हैं  कि  प्रिवेंशन  श्राफ  ऋएलिटी  टू
 स्वीकृति यां  देता  भी  नहीं  है  ।  वास्तव

 वाणिज्य  ait  उद्योग  मंत्रालय  ऐसी  बातों  के
 मास  सोसाईटी  की  तरफ  से  इसका  सख्त  विरोध

 किया  गया  है  क्योंकि  ये  बन्दर  बड़ी  बेरहमी  से
 लिये  स्वीकृति  देता  है  ।  मेरे  विचार  से

 विषय  दोनों  सोथो  की  पूंजी  प्रतिशतता  के
 मारे  जाते  हैं  ?

 सम्बन्ध में  था  ।

 श्री  कर मरकर  :  सवाल  का  उत्तरार्ध

 श्री  बो ०  पी०  नायर :  FAT  सरकार  को

 भारत  की  कच्ची  फिल्मों  की  बहुरंग  या  भ्रमण अध्यक्ष  महोदय  :  हम  बरगला  प्रदान

 प्रकार  ayn  झ्रावश्यकताओओं का  कोई

 झ  है  ;  क्या  यह  तथ्य  नहीं  हैं  कि

 बहुरंगा  चलचित्र  संयंत्र
 यह  सब  परिमात्रा  रायात  की  जाती  है  ?

 32%.  श्री  To  के०  गोपालन  :  क्या

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  £ हए  प्रस्तुत  प्रश्न

 के  क्षेत्र  से  बाहर  है  ।  इस  का  सम्बन्ध  संयंत्र करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  कोई  बहुरंगा
 से

 चित्र  संयंत्र  स्थापित  करने  की  कोई  प्रस्थापना  शो  चट्टोपाध्याय  क्या  जिस  साथ  ने

 है  ;  ait
 यहां  प्रतिनिधान  किया  था  उसका  प्रतिनिधित्व

 यदि  तो  उस  योजना  का  व्यौरा  श्री  हैरीसन  जो  हाल  ही  में  यहां  ara

 कया  है  उक्त  संयंत्र
 कब

 स्थापित  किया  किया  गया  कौर  कया  यही  वही  साथ  है

 जायेगा ?  जिसने  इस  सरकार  से  बातचीत  की  थी  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 डा०  केसकर

 :
 मुझे  नाम  मालूम  नहीं  है

 एक  विदेशी  सीटें  टेक्निकल  परन्तु  जो  व्यक्ति  यहां  प्राया  था  टैक्निकसन

 लिमिटेड  के  सहयोग  से  बहुरंगा  संयंत्र  लिमिटेड का  एक  प्रतिनिधि  था  ।
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 Be  के  उद्योग  जिले  के  प्रति  ऐसा  भेदभाव  क्यों

 किया गया  है  ?
 *३१७.  श्री  डी०  ato  फार्मा  :  क्या

 वाणिज्य और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  श्री  टो०  टो०  कृष्णमाचारी :  aq

 करेंगे  कि  :  सुविधाओं  के  प्रादेशिक  वितरण  का  मामला

 क्या  सरकार  पंजाब  के  जल  विद्युत
 राज्य  सरकार  के  स्वविवेक  पर  है  ।  मेरे  विवार

 afaa  से  लाभ  उठाने  वाले  क्षेत्रों  में  छोटे  पैमाने  से  यह  राज्य  सरकार  से  पूछा  जाना

 के  उद्योगों  की  स्थापना  तथा  विकास के  लिये  चाहिये  |

 कोई  सहायता  या  ह  सामान्य  दिया  जो  टी
 ०  एन०  सिह  :  क्या  भाखड़ा-नंगल

 यदि  aaa तक  हुई  प्रगति के  से  जनन  की  जानें  वाली  समस्त

 सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिवेदन  मांगा  गया  समस्त  दफ़्ती--भारी  पानी

 क्या  उसकी एक  प्रति  सभा-पटल  अर
 उसे  रक  परियोजनाओं  के  लिये

 पर  रखी  जायेंगी ?
 रक्षित  कर  दी  गई  यदि  तो  इन  कार्यों

 के  लिये  कितनी  शक्ति  बचती  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और
 श्री  टी०  टी ०  कृष्ण माचा रों  :  मेरे  विचार

 इस्पात  मंत्रो  टी०  टी  ०  :

 से  प्रभी  तक  शक्ति  का  इस  प्रकार  से  पृथक से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध
 रक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 .

 १८]  रेशम  उद्योग

 F328,  श्री  नवल  प्रभाकर  क्या श्री  डी०  सी०  कुटीर  तथा  छोट

 पैमाने  के  उद्योगों  के  विक्रय  के  लिये
 उत्पादन  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 जिसके  लियेਂ  एक  पुनरीक्षित  योजना  स्वीकृत
 बातें  दिखाई  गई  हों  :

 की  गई  कब  स्थापित  किये  जाने  को  है  ?

 QRU¥-U¥ F में  रेशम  उद्योग के थ्री  to  zo  कृष्णमाचारी  :  निश्चित

 विकास  तथा  गवेषणा  के  लिये  केन्द्रीय  रेशम
 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  में  माननीय

 बोर्ड  द्वारा  किन  किन  राज्यों  को  भ्रनुदान  दिये
 सदस्य  को  यह  सुचना  दे  दूंगा  ।

 गये  कौर

 श्री  डी०  सी०
 फार्मा

 :
 छोटे  पैमाने के  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी धन  राशि

 तथा  कुटीर  उद्योगों  के  लिये  भारत  सरकार
 का  अनुदान दिया  गया  था  ?

 द्वारा  स्वीकृत  ऋण  किस  ara  पर  वितरित

 किये  जाने को  हैं  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सौदा  चन्द्र  )
 :

 और  एक  सूची  सभा-पटल  पर

 श्री  कृष्णमाचारी  :  वह  रख  दी  गई  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रमाणित  आवश्यकतायें  संख्या  १९]

 हैं  ।
 श्री  नवल  प्रभाकर :  जो  राशियां  अनुदानित

 at  डी०
 सी

 ०
 फार्मा

 :  क्या  यह  तथ्य  नहीं  में  दी  गयी  हैं  वे  किस  आघार  पर  दी  गयी  हैं  ?

 है  कि  कया  होशियारपुर  ज़िले  जहां  श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 स्टेट  गवर्नेमेंट्स से

 नंगल  परियोजना  स्थित  ऐसा  एक  भी  केन्द्र  जो  स्कीमें  भराती  हैं  उन  पर  सिल्क  बोर्ड  ग़ौर

 नहीं  खोला  जाने  को  भर  यदि  तो
 करता  है  ।  जो  सिल्क  के  व्यवसाय  की  उन्नति
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 के  लिये  उपयुक्त  समझी  जाती  है  उनके  लिये  को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  होता  है  तो

 ग्रांट  और  एड  दी  जाती  है
 ?  | च  को  प्रतिबन्धित कर  दिया  जाता  है

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  विवरण में  दिया
 श्री  तिम्मय्या  :  हम  कितनी  मात्रा  का

 ear  है  कि  १३  राज्यों  को  aaa  दिये  गये
 आयात कर  रहे  हैं  ?

 हैं  ।  इनके  अतिरिक्त  क्या  किसी  कौर  राज्य  जापान  में  भारतीय  व्यापारों

 ने  इस  तरह  की  राशि  की  मांग  की  थी  ?
 श्री  गिडवानी  :  क्या  वाणिज्य

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  इन  १३  राज्यों को
 और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अनुदान  सन्‌  १९४३-५४  में  दिये  गये  थे
 ।

 इस  वर्ष  कुछ  we  राज्यों  से  भी  योजनायें  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार

 पायी  हैं  उन  पर  ग़ौर  हो  रहा  है  ।  कुछ  को  जापान  में  रह  रहे  भारतीय  व्यापारियों की

 मंजूर हो  गयी  हैं  ।  कुछ  पर  विचार  किया  कठिनाइयों  को  बताने  वाला  एक  अभिवेदन

 जारहा  प्राप्त हुआ

 डा०  रामा  राव  :  PEYY—YY  में  रेशम  क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  यह

 अभिवेदन किया  है  कि  उनको  गत  युद्ध में

 गये  १८  लाख  रुपये  में  से  aa  तक  कितनी  नष्ट  हुई  सम्पत्ति  के  लिये  कोई  प्रतिकर  नहीं

 राशि  काम  में  लाई  जा  चुकी  है
 ?  दिया  गया  र

 थ्रो  सतीश  चन्द्र  इन  में  से  कुछ
 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उनके

 अभिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  म्रंग्रेजी  में  उत्तर
 वाणिज्य  मंत्री  (att

 :

 शर  जी  हां  ।  बम्बई  की  afar
 दे  सकते हैं  |

 भारतीय  सिन्डवकं  मर्चेन्ट्स  एसोसियेशन  से

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 इन  में  से  कुछ  योजनायें  एक  अभिवेदन  प्राप्त  sat  जिसमें  सरकार

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  पहले  ही  प्रारम्भ  से  उन  भारतीय  सम्पत्तियों के  जिनको

 कर  दी  गई  हैं  ।  कुछ  प्रारम्भ  नहीं  की  गत  युद्ध  में  हानि  पहुंची  थी  या  जो  नष्ट  हो

 गई  परन्तु  उनको  यथासंभव  शीघ्र  चालू  गई  क्षतिपूर्ति  के  शीघ्र  भुगतान  कराये

 कर  देने  के  लिये  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  ।  जाने  के  लिये  सरकार  से  प्रार्थना  की  गई  है  ।

 श्री  तिम्मय्या  :  रेशम  उद्योग  के  विकास  जापान  सरकार  के  साथ  दावा

 के  लिये  राज्यों  को  बहुत  राशि  के  झ्रनुदान  भुगतान  की  बातचीत  चल  रही  है  ।

 दिये  जाने  पर  भी  इसका  क्या  कारण  है  कि  हम  श्री  fazatat  :  गत  युद्ध  में  नष्ट  हुई

 अब  भी  कच्चा  बाहर  से  कर  पति  सम्पत्ति  के  दावों  की  कुल  रक़म  कितनी

 रहे  हैं
 !  टि

 a
 ?

 श्री  सौदा  चन्द्र  :  ददा  में  उपलब्ध  रेशमी  श्री  करमरकर
 :

 इसके  लिये  मुझे  पुर्व

 सूचना  की  हैं

 को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  श्री  गिडवानी  :  प्रतिकर  war  करने  में

 परन्तु  स्थिति  पर  ध्यान  रखा  जा  रहा  grat  मामले  के  निर्णय  करने  में  इतनी  देरी

 झर  यदि  स्थानीय  उत्पादन  शझ्रावस्यकताग्रों  होने  के  कारण  क्या  है  ?
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 श्री  कर मरकर  :  कारण  केवल  यही  है  कि  डा०  राम  सुभग  सिंह
 :  प्रश्न यह  है  कि

 wal  तक  इस  के  विषय  में  निर्णय  नहीं  किया  कोसी  बांध  पर  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  निकाय  और

 गया  हैं  ।  हम  इसके  विषय  में  जापानी  सरकार  से  सहायक  सेना  छात्र  निकाय  के  सेना  छात्रों  दास

 बातचीत  कर  रहे  हैं  ।  कई  मामलों  पर  सोच

 विचार  करना  इसीलिये  देरी  लग  रही  है  ।
 किये  गये  कार्य  की  तुलना  में  कैसा  हैं  ।  परन्तु

 विवरण  से  तो  यह  ज्ञात  नहीं  होता  है  कि  राष्ट्रीय
 श्री  कामत

 :
 eT  के  भाग  के

 सम्बन्ध  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या
 सेना  छात्र  निकाय  श्र  सहायक  सेना  छात्र

 निकाय  के  कितने  सेना  छात्र  काम  पर  लगाये
 जापान  में  भारतीयों  की  यह  सम्पत्ति  युद्ध  काल

 गये  थे  श्र  कितने  श्रमदान  काम  पर  लगाये
 में  उस  समय  नष्ट  हुई  थी  जबकि  नेताजी

 सुभाषचन्द्र बोस  जापान  के  माननीय  मित्र  थे
 गये  उन  पर  कुल  कितना  खर्चे  FAT  था

 |

 अ्रथवा  उसके  उपरान्त  नष्ट  हुई  थी  जबकि  श्री  हाथो  विवरण  में  श्रमदान में  भाग

 अमरीकन  सेनाओं  ने  हिरोशिमा  लेने  वाले  सहायक  सेना  छात्र  निकाय  के  सेना

 साकी  पर  अणु  बम  फेंकने  के  उपरान्त  जापान  छात्रों  तथा  भ्रमण  व्यक्तियों  द्वारा  किया  गया

 पर  अधिकार जमा  लिया  था  ?  काम  बताया  गया  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  यह

 श्री  कर मरकर
 :

 प्रश्न  तो  बहुत  उलझा
 जानना  चाहते  हैं  कि  उनके  द्वारा किया  गया

 काम  किस  कोटि  का  था  तो  इसका  उत्तर
 हुआ  सा  परन्तु  फिर  भी  मैं  मोटे  रूप  से  कह

 यह  है  कि  वह  भ्रपेक्षित  स्तर  के  श्रतुकूल  ही
 सकता  हूं  कि  यह  सम्पत्ति  युद्धकाल  में  नष्ट

 हुई
 थी  ।  था  ।  जहां  तक  ठीक  ठीक  खर्च  का  सम्बन्ध

 समय  निश्चित  रूप  से  यह  नहीं  बताया  जा

 श्री  एम०  एम०  गांघी  :  कया मैं  श्री  डाभी
 सकता  परन्तु  परियोजना  ढारा  उन

 पर  कोई

 की  कौर  से  प्रदान  संख्या  ३२१  पूछ  सकता  हूं
 ?

 aa  नहीं  किया  गया  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कार्य

 प्रणाली  को  जानते  हैं  ।  यदि  उनके  पास  लिखित
 श्री  केशाबैयंगार  :  इस  बात  को  ध्यान में

 रखते  हुए  कि  ag  राष्ट्र  निर्माण  कार्य  नवयुवक
 रूप  में  अधिकार  है  तो  वह  ऐसा  परन्तु  अन्त  में

 सेना  छात्रों  के  मन  में  उत्साह  उत्पन्न  कर  रहे कर  सकते हैं  इस  समय  नहीं  ।

 देश  के  भ्रमण  भागों  से  भी  सेना-छात्रों  के  इस

 सेना  छात्र  निकाय  कार्य  के  लिए  क्यों  नहों  निमंत्रित  किया  गया

 था ? *
 ३२२.  डा०

 राम  सुलग  सिंह
 :  क्या

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा
 श्री  हाथो  :  इसका  मह्व  कारण  हमारे

 करेंगे  कि  कोसी  बांध  पर  राष्ट्रीय  सेना  छात्र
 पास  समय  की  कमी  थी  ।  उन्हें  शिविर  संगठित

 निकाय  और  सहायक  सेना  छात्र  निकाय  के
 करने  थे  ।  तो  इसमें  २६,०००  छात्र

 २  |
 सेना  छात्रों  द्वारा  कियागया  कायें  वहीं  पर  न्य

 ने  भाग  लिया  था  कौर  यह  एक  बहुत  बड़ी
 स्वयं  सेवक  श्रमिकों  द्वारा  किये  गये  कार्य  की

 तुलना में  1.0  है  ?
 संख्या है  ।

 सिचाई और  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  अया  कोसी

 भअ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  बांध  पर  लगाया  गया  इसका  शिविर  उनके

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 सामान्य  वार्षिक  कार्य  का  ही  एक  भाग

 धा

 बिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  २०]  अ्रथवा कोई  अतिरिक्त  व्यय  किया  गया  था  ?
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 श्री  हाथी  :  इसका  प्रबन्ध  रक्षा  मन्त्रालय  छोटे  से  दल  को  २३  मई  को  झ्र खण्ड  पाठ  प्रारम्भ

 द्वारा किया  गया  था  करने  की  देने  श्र  यात्रियों
 को

 पाकिस्तान को  सिख  यात्री
 २५  मई  को  गुरुद्वारे  की  यात्रा  करने  के  लिए

 दृष्टांत  दिये  जाने  की  प्रार्थना  की  गई  थी
 ।

 *३९३.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  कया
 पाकिस्तान  सरकार  ने  यह  उत्तर  दिया  कि  ईद

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 के  कारण  उसके  लिये इस  प्रार्थना  को  भी

 स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  था  |
 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  पाकिस्तान

 सरकार  ने  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  यात्रियों  की  इस

 की  इस  प्रार्थना  कि  गुरु  भ्रर्जुनदेव  के
 प्रार्थना की  शझ्रस्वीकृति  पर  सरकार की  क्या

 दान  दिवस  के  maa  पर  १९५४, में  सिख  प्रतिक्रिया  हुई ?

 यात्रियों  के  एक  जत्थे  को  लाहौर  के  चेहरा  प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री

 साहिब  गुरुद्वारे  की  यात्रा  करने  की  अनुमति  जवाहरलाल  :  प्रतिक्रिया  सामान्य

 दी  ठुकरा  दिया  था  ;

 >
 यदि  तो  उस  अस्वीकृति  थी  एस०  सी ०  सामन्त  :  पाकिस्तान

 कारण क्या  थे  से  जाने  वाले  किसी  दल  की  प्रार्थना को  इसी

 कमेटी  ने  कोई  वैकल्पिक  प्रकार  से  प्र स्वीकार किया  गया  है  ?

 प्रस्थापना  भेजी  थी  ;  तथा
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  पाकिस्तान

 यदि  तो  वह  क्या  थी  उसे  सरकार  द्वारा  यह  कारण  दिया  गया  था  कि

 क्यों  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ?
 यह  बलिदान  दिवस  ईद  के  उत्सव  के  दिन  ही

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के  सभा सचिव  पड़ता  था  ।  यह  एक  ऐसा  कारण था  जिसमें

 बहुत  कुछ  प्राचीन  था  |  यह  उनकी  यात्रा  करने सादत अली  से  श्रीमान  ।

 शिरोमणि  wear  प्रबन्धक  कमेटी  की  प्रार्थना  की  प्रार्थना  को  भ्र स्वीकार  करना  नहीं  है  परन्तु

 पर  कराची  स्थित  भारतीय  प्रधान  प्रदेष्टा  ने
 ईद  के  कारण  उस  विशेष  दिन  के  लिये  इसकी

 स्वीकृति  नहीं
 at  गई  थी--यह  औचित्य

 पाकिस्तान  सरकार  से  ५००  यात्रियों  के  एक

 दल को  २३  मई  से  २५  LEVY तक  लाहौर  समुचित  था  waar  यह  तो  एक  पृथक

 के  गुरुवार  रा  देहरा  साहिब  तथा  wea  एतिहासिक
 परन्तु  उसने  यह  कहा  था  हक  ईद

 के  उपरान्त  सकते  हैं  ।'  शर  मैं  नहीं  समझता
 सिख  गुरुद्वारों  की  यात्रा  करने  की  भ्र नुम ति  दिये

 जाने  की  प्रार्थना  की  थी  ।  पाकिस्तान  सरकार
 कि  जब  वह  ऐसा  औचित्य  प्रस्तुत करते  हैं  तो

 भारत  सरकार  कोई  महान  उठा
 ने  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार  नहीं  परन्तु

 यह  कहा  कि  वह  इस  बात  से  सहमत  हो  सकती  सकती  है
 ।  साधारणतया वहां  से  लोग  यहां

 है  कि  यात्रियों  का  दल  गुरुद्वारा  देहरा  साहिब
 हैं  यहां  से  वहां  जाते  हैं  ।

 भार  महाराज  रंजीत  सिंह  की  समाधी  की  यात्रा  सरदार To  एस०  सहगल :  क्या  मैं  जान

 परन्तु  शर्ते  यह  है  कि  यह  यात्रा  ईद  के  सकता  हूं  कि  यदि  दो  त्यौहार  सिक्खों  तथा

 उपरान्त  अर्थात  २६  १९५५ के  उपरान्त
 मुसलमानों  के  अ्रक्सर  एक  ही  दिन  ऐसी

 की  जाये
 |

 क्योंकि  श्री  गुरु  अर्जुनदेव  का  बलिदान  हालत  में  सिक्खों  का  जत्था  गुरुद्वारे  में  नहीं  जब

 दिवस  २५  १९५५  को  पड़ता
 इस  को  दूर  करने  के  लिये  भारत

 पाकिस्तान  सरकार  से  २०  यात्रियों के  एक  सरकार  कोई  क़दम  उठायगी  ?
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 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  जी  नहीं ।  यह  श्री  इब्राहीम
 :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में

 सवाल  तो  जो  भारतीय  सरकार  या  मुकामी  पटसन  की  वस्तुएं  तैयार  करने  वालों  को  इस

 सरकार  देखेंगी  कि  झगड़  फ़साद  का  sear  तो  योग्य  बनाने  के  उद्देश्य  कि  वे  विषव  मार्केट

 नहीं  भ्रमर  झगड़े  फ़साद  का  अंदेशा  है  तो  जो  में  होने  वाली  प्रतियोगिता का  सामना  कर

 मनासिब  कायेवाही समझेगी  करेगी  सकें  जिस  पर  पाकिस्तानी रुपये  के

 भ्रवमूल्यन  के  उपरान्त  प्रभाव  कोई पटसन  को  बनी  हुई  वस्तुएं
 वाही

 की  हूँ  ? *
 ३२४.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  वाणिज्य

 और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और

 इस्पात  मंत्री
 टी०  टी

 ०
 :

 कि
 .

 सरकार  भ्रावइ्यक  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 विदेशों  में  भारतीय  पटसन  की
 श्रीमती मति  शाह  :  क्या  यह

 बनी  हुई  कितनी  मांग  है  ;  कौर
 सत्य  &  कि  अन्य  देशों  के  पटसन  की  क़िस्म  हमारे

 भारतीय  पटसन
 की

 बनी  हुई  पटसन  की  अपेक्षा बढ़िया  है  ?

 वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  उनके  को  Zto  ठो  ०  कृष्णमाचारी  :  पाकिस्तानी

 गुण  प्रकार को  सुधारने के  लिये  क्या  क्या  पटसन  निश्चय  ही  भारतीय  सामान्य  पटसन  की

 प्रयत्न किये  जा  रहे  हैं
 ?

 अपेक्षा  बढ़िया  समझा  जाता  परन्तु  हम  ७५

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर
 पटसन  को  भी  बढ़िया  बनाते  का  निरन्तर

 प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।
 विदेशों  में  भारतीय  पटसन  की  बनी  हुई  वस्तुझ्नों

 की  मांग  वर्ष  प्रतिशत  बदलती  रहती  है  ।  यह
 शी  चट्टोपाध्याय :  क्या  यह  सत्य  है  कि

 कुछ  एक  विभिन्न  बातों  पर  निर्भर  करती

 जसे  कि  अन्य  उत्पन्न  करने  वाले  मुख्य  मुख्य  वस्तुएं  निर्यात  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  अनेकों

 देशों  की  फसल  की  मात्रा  संसार  में  भ्रमण  के  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  यदि  हां  तो  इसकी

 रोक  थाम  करने  के  विषय  में  सरकार  ने  क्या एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाये  जाने

 उपभोक्ता  देशों  में  इसकी  अधिक  मात्रा  को  कार्यवाही की  हैं  ?

 किस  सीमा  तक  प्रयुक्त  किया  जाता  बांधने  श्री  कर मरकर  :  हमें  इस  प्र  कनार  की  किन्हीं

 के  काम  प्रांत  वाली  अन्य  वस्तुओं  जैसे  कि  भी  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञान  नहीं

 प्लास्टिक  आदि  की  उपलब्धता  यदि  जब  भी  इसके  सम्बन्ध  में  कोई

 श्र  विदेशों  में  पटसन  के  उद्योग  से  प्रतियोगिता
 शर्तें  प्राप्त  हम  उनके  सम्बन्ध  में  समुचित

 पर  करता  है  ।  इन्हीं  बातों  के  आधार  पर  कायें वाही  करेंगे  |

 भारतीय  पटसन  से  बनी  हुई  वस्तु झ्र ों  की  भांग

 प्रतिवर्ष  ७  से  €  लाख  टन  के  बीच  wed
 श्रीसती  रेणु  चक्रवर्ती

 :
 इस  के  भाग

 के  उत्तर  से  हम  ठीक  टीक  यह  समझ
 बढ़ती  रहती  है  ।

 नहीं  सके  हैं  कि  पटसन  की  वस्तुओं  के  गुण

 भारतीय  पटसन  की  बनी  हुई  प्रकार  को  उन्नत  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने

 ap  का  गुण  प्रकार  प्रायः  सन्तोषजनक
 वास्तव  में  क्या  प्रयत्न  किये  हैं  ।  ही

 समझा  जाता  रहा  है  ।  तो  भी  भारतीय  पटसन
 चार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  हैं  कि  पटसन  की

 मिल्स  संस्था  की  प्रयोगशालाओं में  इसके
 Tea  पर  से  निर्यात  शुल्क  हटा  लिया  गया  हैं  ;

 सम्बन्ध  में  निरन्तर  गवेषणा  की  जा  रही  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  हम  यह
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 समझें  कि  पटसन  की  वस्तुश्नों  के
 लिये  कोई  भारतीय  चल-चित्र  समारोह

 क्या में  सब  से  बड़ी  कठिनाई  गुण  प्रकार
 *

 RRe  श्री  पी०  राम स्वामी

 की  अपेक्षा मूल्य  सम्बन्धी  है  ?  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :
 श्री  ठी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  यह  मामला

 क्या  यह  सत्य  है  कि  २१
 कुछ  उलझा  हुसना  सा  है

 ।
 उस  समय  हमने  ऐसा

 सोचा था  कि  जब  तक  कि  हम  उन  तुलनात्मक
 १९५५  को  लन्दन  में  एक  भारतीय  चलचित्र

 समारोह हुआ  कौर

 असुविधाओं  को  दूर  नहीं  कर  देते
 जो

 कि

 तीय  पटसन  की  बनी  हुई  वस्तुभ्नों  को
 यदि  हां  तो  उस  समारोह  की

 मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  थीं  ?
 स्तान  में  बनी  पटसन  की  बनी  हुई  ष्५  तथा

 ma  देशों  में  पाकिस्तानी पटसन  से  बनी  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री

 वस्तुश्नों  का  मुकाबला करते  समय  उठानी  :
 थ

 |

 पड़ती  है  पटसन  का  मूल्य  भी  रुकावट  डालने  वह  समारोह  एशियाई  चलचित्र

 वाला  एक  कारण  हो  सकता  है  ।
 संस्था  नामक  एक  संस्था  द्वारा  आयोजित  किया

 गया  था  ।  उस  संस्था  की  प्रार्थना  पर  उसे
 कोयले  का  विनियंत्रण

 चलचित्र  विभाग  से  कुछ एक
 प्रलेखित  चित्र

 FRQUL,  को  पी०  सी ०  बोस  :  उधार  देने  के  अतिरिक्त  सरकार  को  उक्त

 दन  मंत्री २६  १९५४ को  पूछे  गये  समारोह के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी

 नहीं है  । तारांकित  प्रशन  संख्या  १४८०  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे
 कि  क्या  श्री  पी०  राम स्वामी  :  इंगलैण्ड में  भारतीय

 कोयले  के  मूल्य  का  विनियंत्रण  करने  के  सम्बन्ध
 चलचित्रों  के  ह  पर  कुल  कितना  खर्चे

 में  अरब  तक  कोई  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 पाया  कुल  कितनी  हुई  थी
 ?

 उत्पादन  मंत्री  के०  Ato  डा०  केसकर  :  वह  एक  निजी  संस्था

 वह  प्रस्थापना जो  कि  वास्तव  में  एक  प्रसिद्ध  है  मेरे  लिये  उन  भारतीय  चलचित्रों  के

 गेर-सरकारी संस्था  के  एक  प्रतिनिधि  द्वारा
 सम्बन्ध  जिनका  हो  सकता  है  कि  इस

 प्रस्तुत की  गयी  बाद  में  उसी  संस्था  द्वारा  प्रयोजन  के  लिये  निर्यात  किया  गया
 ry
 ठ्

 बताना  अत्यन्त कठिन  है वापिस ले  ली  गई  थी  ।  उनके  उस

 faa  से  सहमत  है  कि  कोयले  पर  नियंत्रण  श्री  पो०  राम स्वामी  :  प्रदर्शन  के  लिये

 रहना  चाहिये
 ।

 किस  प्रकार  के  चलचित्र  चुने  गये  थे  कौर  उनके

 चुनाव  का  श्राधघार FAT  था  ?
 श्री  पी०

 सी०
 बोस

 :
 यदि  नियंत्रण हटा

 दिया  गया  तो  क्या  रेलवे  खाली  माल  डब्बों  डा०  केसकर  :  जेसा  कि  में  ने

 को  पर्याप्त  सीमा  तक  संभरित  कर  सकेगी  ?  सरकार  को  इसके  विषय  में  कोई  जानकारी

 नहीं  क्योंकि  जिस  संस्था  ने  इस  समारोह

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  उत्पन्न  होता  को  प्रायोजित किया  था  ag  एक  निजी

 मालूम  नहीं  होता  यह  set तभी  उत्पन्न  संस्था है  ।

 होगा  जबकि  कोयले  पर  से  नियंत्रण  हटा  लिया

 जायेगा  ।
 श्रीमती रेणु

 :  कया  इस

 योगिता  समारोह  में  हमारे  चलचित्रों  को  उनमें
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 पर  कोई  ऐसा  नियंत्रण  लगायें  जिससे  कि से  किसी  at  में  जिनके  लिये  प्रदर्शन  किया

 गया  कोई  स्थान  प्राप्त  हुआ  है
 ?  केवल  चुने  हुए  चलचित्र  ही  भेजें  जायें

 |

 डा०  केसकर :  हमें  इस  समारोह के
 बृहद  बांध  सम्बन्धों  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 विस्तार  के  सम्बन्ध में  कोई  जानकारी  नहीं  *३२७.  श्री
 रघुनाथ  fag:  क्या  सिचाई

 ae  कितने  दिन  तक  रहा  इत्यादि
 |  और

 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe  बृहद  बांध  सम्बन्धी  जो  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  यह  समझता  हूं  कि
 सम्मेलन पेरिस  में  Feuy  था

 माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हूं  कि

 क्या  भारतीय  चलचित्रों  ने  वहां  पर  प्रदर्शित

 उसमें  भारत  के  बारे  में  किन  किन  विषयों

 पर  चर्चा हुई  थी  ?

 किये  गये  चलचित्रों  की  किसी  कोटि  में  कोई

 सम्मानित स्थान  प्राप्त  किया  है  ।
 सिचाई  और  विद्या-क  उपमंत्री

 :
 सम्मेलन  में  भारतवर्ष  से  सम्बन्धित

 डा०  कलेक्टर
 :

 मुझे  ठीक  ठीक  जानकारी  किसी  खास  विषय  पर  वाद  विवाद  नहीं  हुसना

 नहीं  परन्तु  में  समझता  हूं  कि  क्योंकि  यह  बांध  निर्माण  सम्बन्धी  प्रादेशिक
 )

 चलचित्र  समारोह  Ad:  उस  प्रश्नों  पर  विवाद  |  यह  प्रश्न

 प्रदान में  भारतीय  चलचित्रों ने  एक  महान  अभिरुचि  के  थे  ॥

 भाग  लिया  था  ।  हम  ने  लगभग  |:  प्रलेखीय
 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  ait  भारत  के

 चित्र  ौर  कई  भारतीय  फ़ीचर  चलचित्र  सम्बन्ध  में  वाद  विवाद  नहीं  gar  तो  वह

 भेजे  थे  ।  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्टों  में  कहा
 जानें  से  क्या  फायदा  दत्र

 ?

 गया  है  कि  एक  दो  भारतीय  चलचित्रों  को
 श्री  हाथी

 :
 भारत  के  बारे  में  कुछ  वहां

 पारितोषिक भी  दिये  गये  थे  ।
 विवाद  नहीं  लेकिन  जिन  प्रश्नों  पर  व

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 :  क्या  समारोह  वाद  विवाद  5.0  वह  प्रगति  के  प्रदान  जैसे

 से  पूवे  ऐसे  भारतीय  चलचित्रों  का  चुनाव  परमिएबुल  पोली  मिट्टी  से  बनायें

 करने  का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  था  जो  कि  जाने  वाले  बांध  के  ७५  व  निर्माण  विधि  तथा

 भारतीय  जीवन  को  अभिव्यक्त  कर  सकें  उनके  उपचार  श्र  उपाय  के  ७  पर  भी

 विदेशों  को  भारतीय  समाज  की  उन  विशेषता ग्र ों
 वाद  विवाद ga  था  ।

 को  जो  कि  हमारे  सर्वोत्तम  चलचित्रों  में  क़षि

 अभिव्यक्त की  गयी  हैं  बता  सकें  ?  FIRS.  श्री  विभूति  मिश्र  :
 कया  योजना

 डा०  केसकर  :  किसी  चलचित्र
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 ने  कोई  ऐसी  योजना  बनाई  जिसके  अ्रधीन
 समारोह  जिसमें  भारत  भाग  लेना  चाहता

 हम  ऐसा  ही  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं
 ।  तम्बाकू  की  खेती  जैसे  समाजिक  प्रयोजनों

 परन्तु  जैसा  कि  मेंने  बताया  है  यह  समारोह  के  लिये  भूमि  के  उपयोग  को  प्रतिनिधि  किया

 तो  एक  निजी  संस्था  द्वारा  प्रायोजित  किया
 गया हो  ?

 गया  कौर  वह  हमसे  कुछ  एक  चलचित्र
 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  :

 चाहती  थी  कौर  वह  हम  ने  भेज  दिये  थे
 ।  जी  नहीं

 हमारे  लिये  यह  संभव  नहीं  अ श
 न

 अरब  तक  श्री  बंसल  :  क्या  सरकार ने  यह  निर्णय

 ऐसी  कोई  विधि  ही  है  कि  हम  सभी  प्रकार  के  किया  है  कि  तम्बाकू  खाना  गना  एक

 चलचित्र  समारोहों  में  चलचित्रों  के  भेजे  जाने  काम है  ?
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 श्री  एस०  एन०  जी  नहीं  |  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यह  सुझाव .  .  जी  नहीं  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  सरकार को  उत्पन्न  नहीं  होता

 पता  है  कि  तम्बाक्‌  से  समाज  का  कोई  फायदा
 थ्री  नानादास

 :
 बिजली  बन्द  हो  जाने  से

 नहीं  होता  फिर  भी  तम्बाकू  के  लिये  सर्वोत्तम

 जमीन ली  जाती  है  ?  तो  क्या  सरकार  इस
 बिजली  कितनी  कम  मिली  हे

 शर
 घरेलू

 उपभोक्ताओं ate  औद्योगिक  सेवायों  को

 बात  को  सोचती  है  कि  इस  जमीन  पर  दूसरी
 किस  हद  तक  असुविधा हुई  है

 ?

 चीजें  पैदा  की  जायें
 ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  सरकार  के
 श्री  हाथी

 :
 जैसा  कि  मेंने  कहा  है  बिजली

 लम्बे  समय  के  लिए  बन्द  नहीं  हुई  थी  ।  यह
 सामने  भूमि  के  उपयोग  की  पुरी  तस्वीर  होती

 नौ बार  बन्द  हुई थी  ale  अधिक से  अधिक
 है  जिसमें  तम्बाकू  की  खेती  का  भी  स्थान

 होता है
 केवल  ३  से  ५  मिनट के  लिए  ।  ऐसा  केवल  पहले

 मास  में  था  शर  १४ मई  Seuvrh qe के  बाद

 श्री  विभूति  मिश्र  :  तम्बाकू  की  खेती  से
 बिजली

 फिर
 बन्द  नहीं  हुई

 ।

 समाज  का  कौन  सा  फायदा  होता  में  यह

 जानना  चाहता  हूं  ।
 श्री  नाना दास :  क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब

 लाइन  के  उस  सिरे  पर  जहां  सें  बिजली  भेजी

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  और  जा  रही  नियन्त्रण  चाबी  रखे  बिना  इन

 कोई  तके-वितरक नहीं  होने  चाहिए  |  बिगाड़ों  को  कम  करना  असम्भव  होगा
 ?

 श्री  हाथी
 :

 जैसा  कि  मेंने  कहा  है  ये  बिगाड़
 नंगल  विद्या  संभरण

 गंगवाल  बिजली  घर  के  संचालन  में  प्रारम्भिक

 ३२९.  श्री  नानादास  :  क्या  fear  कठिनाइयों के  कारण  हुए  थे  ।  इन्हें दूर  कर

 और  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 दिया  गया  है  ।  १४  मई  geyy a से  राज  तक

 क्या  ae  सच  ह  कि  जब  से  इस  बिजली  कभी  बन्द  नहीं  हुई  ।

 ag  जे प्रशध्नल  में  नंगल  से  दिल्‍ली  को  बिजली  दी
 राज द्र तगर  में  मकान

 गई  ह  इसमें  कई  बार  बिगाड़  पैदा  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इस  के  कारण  ;
 ३३०.  डा०  रामा  क्या

 आवास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क्या  ag  सच  हूँ  कि  इस  बिगाड़

 करेंगे  कि  :
 के  कारण  दिल्‍ली  को  बिजली  का  संभरण

 काफ़ी कम  करना  पड़ेगा  ;  कौर  क्या यह  सच  हू  कि  पुराने

 यदि  तो  इसे  ठीक  करने  के  नगर  में  नये  मकान  बनाने  के  लिए  सरकार  का

 लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार
 वर्तमान  मकानों  को  गिराने  का  विचार  है

 wie
 ट हू

 यदि  ती  इस  प्रस्ताव  का
 सिचाई  और  विद्युत  उपमंत्री

 नवा  नया
 :  जी  नहीं  ।  पहले  मास

 में  कुछ

 बार  बिजली  बन्द  हो  गई  किन्तु  १४  मई
 वाणिज्य  मंत्री

 :
 (®)

 QEUY  से  ऐसा  नहीं  हुमा  |
 जी  इस  AUNTS

 का  एक  प्रस्ताव
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 a
 विचाराधीन  हू  किन्तु अब  तक  अन्तिम  faa

 विदेशी  विरासत

 नहीं  किया  गया  ।  F232  श्री  |. हूँ  पो०  सिन्हा
 :

 सिचाई  और  fata  मंत्री  यह  बताने  की

 )  ब्यौरा  झ्र भी  तयार  किया  जाना  |
 करेंगे कि

 डा०  रामा  राव  :  कया  यह  सच  है  कि
 बांधों  पर  काम  करन  वाले  कितन

 सेकड़ों  दरबारियों  ने  किस्तों  पर  मकान
 विदेशी  विशेषज्ञ  अब  भी  संघ  सरकार  की  सेवा

 खरीदे  हू  ्र  उन  के  सुधार  पर  काफ़ो  रुपया

 खरच  किया  हूं  और  यदि  तो  सरकार  का

 उन्हें  व्या  प्रतिकर  देने  का  विचार हूं
 ?  उन्हें  प्रति  मास  कुल  कितना

 वेतन  ails  दिया  जाता  है
 ?

 श्री  कर मरकर  :  सारा  प्रश्न  विचाराधीन
 सिचाई  पौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )

 हूं  ।  मेरे  विचार में  यह ह  सच  है  कि  लगभग  दो

 सौ  शरणार्थियों ने  अपने  मकान  बना  लिये  हैं  ।

 कोई  नहीं  ।

 उत्पन्न नहीं  होता

 डा०  रामा  राव  :  सरकार उ
 द  ate

 लोगों  को  जो  इन  मकानों  से  उठाये  जायेंगे

 मकान  देने  की  गारंटी  देगी
 ?  *३३२.  श्री  भागवत झा  आज़ाद  :  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ५४ ०५  कि

 श्री  कर मरकर :  एक  मानवीय  समस्या है  ६  ह
 क्या

 विस्फोट  से
 प्राप्त

 के
 रूप

 में  इन  के  लिए  su  गोई  मरता
 की  गई  wor  शक्ति  को  नदियों  के  तलहटी  को

 करना  पड़ेगा  |  किन्तु  सारे  मामले  पर  विचार
 गहरा  करने  प्रौर  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए

 हो  रहा  है  |
 नदियों  का  रुख  ठीक  करने  के  लिए  प्रयोग  करने

 डा०  रामा  राव  :  यह  योजना  कितने  की  सम्भावना  पर  विचार  किया  गया  है  ;

 मकानों के  सम्बन्ध  में  है  ?  गर

 श्री  कर मरकर  :  लगभग  ३६  बंगला  यदि हां
 तो

 इस  का
 फल

 निकला ह
 ?

 प्लाट हू
 ।  कुछ  भूमि  ऐसी हूं  जो  farett  संस्थाओं

 को  दी  गई  है  |  इनके  बारे  में  कोई  समस्या  नहीं  प्रधान  -  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री

 हू  ।  अन्य  स्थान  २३४५२  परिवारों  के  लिए  जवाहरलाल
 :

 ढ्ढ्ना  पड़ेगा  जिन्हें  एक  कमरे  वाले  और
 दो

 जी  नहीं

 कमरे  वाले  मकानों  से  उठाया  जायेगा  ।  इससे
 श्री भागवत झा  आजाद  :  क्या  सरकार

 पता  चलता  हें  कि  समस्या  कितनी  बड़ो  है  |
 का  निकट  भविष्य  में  ऐसे  प्रयोग  करने  का

 श्री  एन०  एल०  जोशी  :  सरकार  इन  विचार है  ?

 मकानों  को  क्यों  गिरा  रही  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  जी  नही ं।

 श्री  करमरकर  :  विचार यह  है  कि  गंदी  श्री  भागवत झा  आज़ाद  :  क्या  सरकार  के

 बस्तियों  की  समाप्ति  की  जाये  ।  कठिनाइयां  पास  कोई  जानकारी  है  कि  ऐसे  प्रयोग
 प्रिय

 हें  ्र  मानवीय  दृष्टिकोण  से  भी  देखना  देशों  में  किये  जा  रहे  हें  कौर  यदि  हाँ
 तो  क्या

 है  क्योंकि  लोगों  को  विस्थापित  होना  पड़ेगा  भारत  सरकार  ने  इस  विषय  में  टेक्निकल

 अतः  सारे  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |
 सहायता  मांगी

 ?
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरू :  जी  नहीं  |
 शा  सादत  अली  खां

 देरी  होने  का

 कारण  यह  है  कि  मलाया  सिंगापुर  की
 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 :  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कि  am  शक्ति  के  शान्तिपूर्ण
 तरफ  से  देरी  होती  हम  तो  भ्र पनी  कोशिश

 प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  की  प्रो  बहुत  ध्यान
 जारी  रखते  हें  ।

 दिया जा  रहा  है  क्या  में  जान  सकती  हूं
 कि  श्री  भक्त  ददन  :  क्या  गवर्नमेंट  की

 भविष्य  में  हमारे  देश  में  ay  शक्ति  पर  जानकारी  में  यह  बात  है  भी  कि  जापान  के

 किन इस  के  अनुसंधान का  उपयोग
 बात  समपंण  के  बाद  जब  नेता

 जी
 सुभाष  चन्द्र

 दिशाओं  में  किया  जायेगा  ?
 बोस  रंगून से  चले  थे

 तब
 यह  कहा  जाता  है

 कि  उनके  पास  बहुत  बड़ी  सम्पत्ति  थी  ।  क्या श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इसका  उपयोग

 करने  से  पहले  हमें  इसे  पैदा  करना  है  शर
 इसकेਂ  बारे  में  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया

 इस  समय  हर  देश  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  गया  है  प्रौर  क्या  उस  में  कुछ  सफलता  मिली  है
 ?

 अणु  शक्ति  पैदा  करने  की  झोर  ध्यान  दिया  प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री

 जा  रहा  है  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  केवल  जवाहरलाल  जी  काफी

 रूस  कौर  ब्रिटेन  ने  अणु  दिखती  का
 कोशिका  की  गई  कौर  वह  कोशिश  बहुत

 थोड़ा  सा  प्रयोग किया  है  ।  अणु  शक्ति  के  कामयाब भी  हुई  ।  कुछ  थोड़ा सा  रुपया

 उपयोग  के  लिये  उन  की  बड़ी  बड़ी  योजनाएं  मिला
 था  ।  राज  से  €  वर्ष  पहले  सन्‌  pews  में

 अर्थात  वे  शक्ति  पैदा  कर  रहे  हें  और  इस  में  सिंगापुर  गया  था  ।  वहां  भी  दरयाफ़त  किया

 शक्ति  का  उपयोग  किसी  भी  प्रयोजन  के  लिये
 था  श्र  थोड़ी  संख्या  में  वहां  भी  मिला  था  ।

 किया जा  सकता  है  ।  जिस  प्रयोजन के  लिये  भी
 अ्राखिर  में  बमुश्किल  तमाम  वह  हमारे  कब्जे

 शाक्ति  का  उपयोग  किया  जा  वह  शक्ति
 में  भी  प्राया  था  |  कोई  डेढ़  लाख  रुपया

 उसके  लिये  प्रयोग  की  जायेंगी  |  समस्या
 मुझे  मिला  था  ।  उसका  हम  ने  वहां  पर  एक

 शाक्ति  पैदा  करने  की  है  ।

 आजाद  हिन्द  फौज  की  आस्तियां  को  कुछ  स्कालशिप्स  दिये  जाते  हैं  ।  कौर  जो

 कुछ  होगा  उस  का  खास  पता  नहीं  चला  |
 ३३४,  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्रधान

 मंत्री  २९  १९  Ax  को  दिये  गये  तारांकित  झर  पता  नहीं  कि  wa  चलेगा  या  नहीं  ।

 प्रश्न  संख्या  १५९२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  श्री  कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  कथित

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  घातक  विमान  दुर्घटना  के  बाद  टोकियो  में

 सिंगापुर  के  पास  आजाद  हिन्द  श्री  एस०  To  ने  श्री  रामामूर्ति को  बहुत

 फौज  शर  भारतीय  स्वतन्त्रता  संघ  की  जो  सा  सोना  गहने  कौर  कीमती  जवाहरात  दिये

 आस्तियां  जमा  वह  तब  से  वापस  मिल  थे  श्र  यदि  हां  तो  क्या  ये  भ्रौर

 गई  हैं  ?  नकदी  भी  श्री  रामामूर्ति  ने  भारत  सरकार

 को  दे  दिये थे  ? वैदेशिक कार्य  मंत्री  के  सभासचिव

 सादत  अली
 :

 way  नहीं  |  श्री  जवाहरलाल  नेहरू :  में  बहुत  से  माल

 श्री  भक्त  दन  :  क्या  में  जान  सकता  के  बारें  में  नहीं  जानता  किन्तु  कुछ  माल  हमें

 हूं  कि  इसमें  इतनी  देरी  होने  का  क्या  कारण  दे  दिया  गया  था  माननीय  सदस्य

 है  ?
 अधिक  नहीं  है  ।  ये  कुछ  सोने  के  गहने
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 कुछ  प्राय  जली  हुई  या  बिगड़ी  हुई  चीजें  थीं
 जी  हां

 जिन्हें  हम  ने  रख  छोड़ा  है  शर  इन्हें

 संभवतः
 श्री  जेठालाल  मोदी  :  PEUv—VY  में

 किसी  भ्रद्धतालय  में  रखा  जायेगा
 ।

 यदि
 मूल्य  प्रतिमान  की  नीति  के  अनुसरण  में  सरकार

 माननीय  सदस्यों  ने  कोई  सुझाव  देना

 तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।
 ने  कुटीर  छोटे

 a

 के  उद्योगों की

 जो  वस्तुएं  खरीदी  उनका  कुल  मूल्य

 डा०  सुरेश चन्द्र  :  में  जानना  चाहता  क्या है  ?

 श्री  करमरकर
 :  सूचना

 इन  का  इस्तैमाल  जो  Algo  एन०  To

 के  लोग  उनके  वास्ते  किया  जायेगा
 ?  चाहिये  |

 क्या  उत्सजेन
 श्री  जवाहरलाल  हर  यह  एजेंट्स

 श्री  जेठा लाल
 जोशी

 वग़ैरह  कुछ  वापस  नहीं  क्योंकि  उनको
 विभाग  और  संभरण  विभाग  में

 होता  है  ate  यदि  तो  कैसे  ?

 वापस  लाने  में  पहले  से  ही  बहुत  ज्यादा  दिक्कतें

 श्री  कर मरकर :  होता  जब

 बहुत  बड़ी  रकम
 भी

 नहीं  है
 ।

 इसलिये  इन  इन  वस्तुयें  की  श्राव्य कता न  तो  इन्हें

 दिक्कतों  को  at  करने  के  लिये  हम  ने  तय  बेच  दिया  जाता  है  जिन  वस्तुद्नों की

 किया  है  कि  यह  रुपया  वहीं  रहे  वहां  पर  mara  होती  है  उनके  लिये  सरकार

 अ्राडर दे  देती  है  । जो  हिन्दुस्तानी site  खास  कर  जिनका

 सम्बन्ध  कराई  एन०  To  से  था  उन  के  बच्चों  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  रेलवे  भर  रक्षा  के
 को  उनकी  पढ़ाई  लिखाई  के  लिये  स्कालरशिप्स

 क्रय  के  सहित  क्रय  की  कुल  राशि  क्या  है  और
 के  रूप  में  यह  रुपया  दे  दिया  जाये  ।

 इसके  प्राप्त  क्या  हें  ?

 स्टोरों का  क्रय  श्री  कर मरकर  मेरे  पास  मंत्रालय-वार

 *३  ३५.  श्री  जेठा लाल  जोशी  क्या  ह  नहीं  हैं  किन्तु  मोटे  तौर  पर

 आवास
 और

 संभरण  मंत्री  यह  बताने  ब्यौरा  जानना  चाहते  तो  में  देशी  स्टोरों

 की  कृपा  करेंगे
 की  कुछ  वस्तुएं  बता  सकता  हूं  ।  वे  यह  हैं

 :

 इस्पात  ऑफ़  फिश  बोल्ट PEYT—LY  में  मंत्रालय  के  क्रय

 संगठनों  द्वारा  भारत  सरकार  ने  कूल  कितने
 स्पिलवे  रेडिया  सैंट्रीफ्यूगल

 प्रणाली  से  ढाले  गये  लोहे  के  सपन मूल्य  के  स्टोर

 इस  में  से  कितने  देशी  थे  ak

 कितने  शौर
 प्लाईवुड

 क्या  भारतीय  उत्पाद  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  मूल्य  अ्रधिमान  की  किसी  नीति  का
 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड

 अनुसरण करती  है  ?  *3 39,  चोरों  मुहम्मद  wal  :  क्या

 वाणिज्य  मंत्री
 :  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लगभग  १६२  करोड़  रुपये  ।
 क्या  2eUy  में  जम्मू  और

 देशी  ४७  करोड़  ma  काश्मीर  राज्य  में  केन्द्रीय  रेशम  बोड़  की  कोई

 Ry  करोड़  रुपये  |
 बैठक  हुई



 ट्रे  मानक  उत्तर  मौखिक  उत्तर  ४६४ २  अगस्त  P3xH

 यदि  तो  इस  बैठक  में  बोर्डे
 थी  to  Ato  रेडडी  यह पड  सच  है

 ने  किन-किन  विषयों  की  चर्चा  की  थी  शर  कि  कोयों  का  मूल्य  हाल  ही  में  कुछ  गि  है

 और  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  इस  प्रश्न  के  इस
 बोड़े  ने  सरकार  को  क्या  प्रतिवेदन

 की  कौर  ध्यान  दे  रहा  है  ।

 प्रस्तुत  किया  है
 ?

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :
 उत्पादन  मंत्री  के०  सो०  डा

 विदेशों  गप  चल  a  हुए  tet

 जी  हां  ।  यह  बैठक  २७  re  मई
 के  का  स्थानीय  उत्पादन  पर  कृ प्रभाव

 ५  को  श्रीनगर में  हई  थी  ।
 नहीं  पड़ेगा

 ?

 रेशम  ats  की  स्थापना  श्री  के०  सो ०  रेडियो  यह  उन

 संगठन  सम्बन्धी  मामलों  के  असली
 स्थितियों  पर  निसार  जिनके  अ्रधीन  आयात

 रैदास  के  कपड़े
 को

 लोकप्रिय  बनाने  देशी  किया  जायेगा  ।  इस  विषय  का  शान्त  भाव  से

 उद्योग  के  टेक्निकल  विकास  के
 लगातार  ध्यान  रखना  पड़गा  इस  सम्बन्ध

 पर  विचार  किया  गया  था  ।
 म  समय  समय  पर  संभव  तथा  व्यावहारिक

 बाड़  ने  यह  सिफ़ारिश
 की
 ना  है  कार्यवाहियां  करनी  पड़ेंगी  ।

 कि
 श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामा  क्या

 (१)  कुछ  व्यक्तियों को  अध्ययन  के  यह  सच  नहीं  है  कि  चीन  से  जो  रेशम  मंगवाया

 लिये  जापान  भेजा  जाये  जाता  है  वह  साफ  नहीं  किया  जा  रहा  है

 क्योंकि इस  की  मांग  नहीं  कौर इस  प्रख्यात (२)  दो  जापानी  व्यक्तियों की  सेवाएं

 जो  कि  wet  उत्पादन  जसे  विषयों  के  कारण  बाजार  में  भी  साफ  न  किये  गये

 रेशम  का  मलय  गिर  रहा में  विशेषज्ञ  कोलम्बो  योजना

 के  अधीन  प्राप्त  की  ho  Alo  रेडडी  :  में  नहीं  समझता

 (३)  बुने  हुए  रेशम  के  सृत  का  रायात
 कि  माननीय  सदस्य  का  कथन  ठीक  है  ।  जहां

 केन्द्रीय रेशम  ate  द्वारा  किय  तक  मुझे  स्मरण  बोर्ड  इस  अ्रायात क क

 विरुद्ध  नहीं  att  मझे  विश्वास है  कि  ats को जाय े;

 (¥)  कोयों  के  व्यय  के  ढांचे  का
 इसका  ज्ञान  था  कि  यात  किये  गये  थे

 ?

 प्रतीक  अ्रायोग  को  निर्दिष्ट  किया
 मामलों  का  तेल

 दौर
 *३३८.  श्री  एम०  एस०  गरुपादत्वमो

 (x)  विभिन्न  राज्यों  से  प्राप्त  रुपये
 क्या  वाणिज्य और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 4  २  १७  CEY—TG—o  के  व्यय  कृपा  करेंगे  कि  जलाई  2EUY  दूसरों  १९४४

 की  योजनाओं  अ्रनमोदित
 के  अन्दर  देश  में  मंगफली  के  तेल  का  कितना

 किया  जाय  ।  उत्पादन  हुमा  है
 ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और शी  एम०  एस०  गरुपादश्वामो  :  कया  यह

 सच  है
 कि

 हाल  ही  में  शकुन  का  मूल्य
 इस्पात  मंत्रो  टी  ०  alo  कृब्णमाचारो )

 aga  गिर  गया  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 ने  मूल्यों  की  इस  गिरावट  को  रोकने  के  लिये  भी  एम०  एस०  गुरुपादस्वामो  ्

 क्या  कार्यवाही की  है  ?  उत्तर  जुलाई  geuy a से  १९५४५  बीच
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 के  समय  के  बारे  में  है  ।  क्या  इससे  यह  समझ  सरदार  इकबाल  सिंह
 :  सरकार को

 सकता  हूं  कि  सरकार  ने  wil  तक  कोई  विदित  है  कि  बख्शी  टेक  चन्द  समिति  ने

 जानकारी एकत्र  नहीं  की  है  ?  एकड़  का  मूल्य  ८००  रुपये  रखने  की

 श्रीं टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  श्रीमान ।
 सिफारिश की  है  ?

 खाद्य  और  कृषि  मंत्रालय  जानकारी  श्री  जे० के ०  भोंसले  :  इसके  लिये

 एकत्रित  की  जा  रही  किन्तु  वह  भ्र धि कतर
 बहुत  सी  बातों  पर  विचार  करना  पड़ता

 केवल  अनुमान  जो  तेल  पेरा  जाता
 भूस्वामी  का  अन्य  परिव्यय

 जो

 वह  विभिन्न  स्थानों पर  पेरा  जाता  लगभग  २३३  १/३  प्रतिशत  होते  खाद्यान्नों

 श्र  हमें  विशेषकर  गांवों  में  निकाली  जाने  का  वास्तविक  मूल्य  ait  विभिन्न

 घानियों  के  प्राप्त  नहीं  हो  सकते  ।  सरकारों  विविध

 विधियां  ।  इन  सब  बातों  का  विचार  करते श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  विदेशों

 को  कुल  कितनी  लागत  का  मूंगफली  का  तेल  हुए  मान्य  एकड़  का  मूल्य  ४५०  रुपये  प्रति

 भेजा गया  है  ?  एकड़  बैठता  है  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  भार श्री  eto  टी ०  कृष्णमाचारी  :  मुझे  इस

 का
 योग  करना  होगा  ।  मेरे  पास  यहां  जुलाई  से  सरकार  भूमि  का  कम  मलय  निश्चित करने  से

 कृषकों  को  होने  वाली  क्षति  के  लिये  प्रतिकर अप्रैल तक  प्रत्येक  मास  के  पृथक्  थक  आंकड़े

 किन्तु  में  ने  उनका  योग  नहीं  किया  है
 ।  देने  के  लिये  न्य  उपायों  का  विचार  करेगी  ?

 में  बाद  में  ये  भ्रांकड़े  माननीय  सदस्य  को  बता  श्री  ज०  Fo  भोंसले  :  यदि  माननीय

 सकता हूं
 |

 सदस्य  पथ  तो  में  इसका

 दूंगा प्रमाण  एकड़

 भारत-पाक  कार्य सं  चालन  समितियां *
 280,  सरदार  इकबाल  सिह  क्या

 पुनर्वास  मंत्री  २१  मार्च  को  दिये  गये  तारांकित  *
 SR  श्री  डो०  ato  बर्मा  क्या

 प्रश्न  संख्या  Rwy  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने
 भारत  तथा  पाकिस्तान  सरकारी

 कृषि  भूमि  के  प्रमाण  एकड़  का  मूल्य

 निश्चित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित
 द्वारा  नियुक्त दो

 कार्य  संचालन  समितियों

 alma  तक  कितनी  बैठकें  हो  चुकी निर्णय  कर  लिया  है  ?
 और

 पुनर्वास  उपसंत्री
 जे

 ०  के०
 :

 हां  ।
 क्या  निर्णय  किये  गये  हैं  ?

 सरदार  इकबाल  सरक  सें  कद 1९.  @Ba-
 वैदेशिक  कायें  मंत्रो  के  सभा सचिव

 सादत अली  :  तथा

 किया  भूमि  के  एक  प्रमाप  एकड़  का  क्या

 मूल्य  निश्चित किया  है  ?
 अब  तक  भारत-पाक  कार्य  संचालन

 समितियों की
 तीन  बैठक  हुई  हें  ।  इन

 श्री
 जे०

 के ०
 भोंसले

 :
 पहले  पांच  प्रमाप  बैठकों  के  समितियों  से  दोनों  सरकारों

 एकड़ों के  लिये  CYo  रुपये  उसके  बाद  द्वारा  तयार  की  गई  अदद  मामलों  की
 प्रति  एकड़  ३५०  रुपये  ॥

 सूचियों  का  श्रेणीकरण  किया  है  तौर  उनके
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 निबटारे  के  लिये  विभिन्न  स्तरों  पर  चर्चा  श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कराची  स्थित

 की  प्रक्रिया  सूत्र बद्ध  की  है  ।  अपनी  अन्तिम  उच्च  आयुक्त  पाकिस्तान सरकार  से  बात

 बैठक  समिति  ने  कुछ  मंदों  पर  विचार
 करेगा  भारत  स्थित  उन  का  उच्च  भ्रायुक्त

 भी  जिन  इस  श्रेणीकरण  हमारे  मंत्रालय  से  मिलेगा  |  weal  को  सुलझाने

 के  भारत  सरकार  के  वैदेशिक  के  लिये  कूटनीति  का  यही  सामान्य ढंग  है

 कायें  तथा  पाकिस्तान  सरकार
 प्रशिक्षण  संस्थायें

 के  वैदेशिक  कार्य  एवं  राष्ट्रमण्डल  सम्बन्धी

 मंत्रालय  दोनों  कार्य  संचालन  *3YY,  ott  गिडवानी  :  कया  उत्पादन

 समितियों द्वारा  चर्चा  की  जानी थी  ।  बहुत  सी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 बातों  के  सम्बन्ध  में  समझौता  हो  गया  था  |
 क्या  यह  सच  है  fe  afar

 कार्य  संचालन  समितियों  की  बैठकों के  भारतीय  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  ate  ने

 संक्षिप्त  विवरण  सभा  पटल  पर  रखें  जाते
 खादी  तथा  ग्राम  उद्योगों  के  विकासਂ  के  संगठन

 में  रखे  गये  ।  देखिये
 के  निमित्त  उपयुक्त  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण

 एस--२३१/५५]
 देने  के  लिये  कितनी  प्रशिक्षण  संस्थाएं  खोलने

 का  निर्णय किया

 श्री  डी०  Ato  फार्मा  :  संक्षिप्त  विवरणों  ३०  १९४५५ तक  ऐसी  कितनी

 से  पता  चलता  है  कि  चर्चा  के  लिये  चार  संस्थाएं खोली  जा  चुकी

 श्रेणियां  निश्चित  की  गई  थीं
 ।

 इस  काम  के  लिये  कितने
 श्रेणी  के  अन्दर  पुनः  चार  -  उपविभाग  ९

 थियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 में  जानना  चाहता  हूं
 कि

 प्रधान  मंत्रियों  की

 बैठक  कब  होगी  उस  बैठक  में  किन  किन
 प्रशिक्षण की  अवधि  कया  कौर

 विषयों पर  चर्चा  होगी  ।  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  उपरांत

 उनको  क्या  वेतन  दिया  जायेगा  ?

 wart  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री

 जवाहरलाल  :  कोई  तिथि
 उत्पादन  उपमंत्री  (At  सतीश  :

 s

 तैयार  नहीं  की  गई  है
 ।  से  एक  विवरण सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,

 श्री
 Sto  ato  फार्मा

 :  पूर्वी  बंगाल  में

 निरुद्ध भारत  रक्षा  दल  के  कर्मचारियों के  प्रशन
 अनुबन्ध  संख्या  २१  ]

 के  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?  श्री  गिडवानी  :  PEXY—¥E  के  अन्दर

 प्रशिक्षण  योजना  का  विस्तार  क्या  होगा  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मुझे  इस  प्रशन  श्री  सती दा  चन्द्र  :  इस  प्रश्न  की
 क

 मझ
 ~

 का  उत्तर  देने  के  लिये  पूर्वे  सूचना  चाहिये  ।
 qa  सुचना  मिलनी  चाहिये  ।

 यह  कार्यावलि  के  पदों  में  से  एक  है  ।
 श्री  गिडवानी :  क्या  इन  प्रशिक्षार्थियों

 श्री  डी०  Ato  शर्मा  :  श्रेणी  के

 स्तर  अर्थात  कूटनीति  स्तर  किस  प्रकार  अ्रभ्निकरण है  ?

 e के  रनों  की  चर्चा  उस  स्तर  पर  द  सती दा  चन्द्र  :  खादी  ats  के  सदस्य

 होने  वाली  में
 कौन

 कौन  व्यक्ति  होंगे  ?
 जानते  हैं  कि  किन  स्थानों  से  प्रशिक्षार्थी  भरती
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 किये  जा  सकते  हैं  ।  वे  साधारणतया  उन  क्षेत्रों  वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और

 से  नवीन  प्रशिक्षार्थियों को  भरती  करते
 इस्पात  मंत्री  टो०  टी ०  कृष्ण माचा रो ं)

 :

 जहां  पहले  रचनात्मक कार्य  किया  गया  हो  ।
 म्रन्तिम  नक्शा  तैयार  होने  वाला हैं

 श्री  टी  ०  एन०  सिह  :  क्या  यह  सच  है  कि  शर  साथ  ही  परियोजना  प्रतिवेदन  दिसम्बर

 खादी  ats  भी  विकास  खण्ड  चला  रहा  है
 @e4uy A Zar में  हमारे  हाथों में  oar  ऐसी

 ७०.
 आशा  की  जाती है  ।

 इन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  पहले

 से  गांवों  के  लोगों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा
 श्रीमान्‌  ।

 रहा है  ?
 रूसी  शिल्पियों  are  विशेषज्ञों

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  यदि  माननीय  सदस्य  की  संख्या ६  से  १२  तक  रही है
 ।

 उस  विवरण  को  जो  में  ने  सभा  पटल  पर
 डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या यह  संयंत्र

 रखा
 तो  वह  देखेंगे  कि  इन  केन्द्रों

 स्थापित  करने  |  उपनगर  निर्माण  के  लिये
 अन्य  स्थानों  पर  भी  इसी  प्रकार  का  प्रशिक्षण

 प्रावश्यक  भूमि  अधिग्रहण  की  जा  चुकी
 दिया जा  रहा  है  ।  ~

 शर  यदि  तो  उपनगर  निर्माण  करने  में

 श्रीमती  रेश  चक्रवात  :  जो  ये  लोग  कितनी  लागत  आयेगी  प्

 प्रशिक्षित  किये  जा  रहे  क्या  ये  भ्रमण  केन्द्रों
 श्री  ato  टी०  कृष्णप्ाचारों  :  अवश्यक

 में  भी  भेजे  जहां  इनकी  मांग

 क्षेत्र  की  भ्र धि सूचना  जारी  कर  दी  गई  है
 ।

 इनको  केवल  खादी  उद्योग  als  द्वारा
 में  समझता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने चलाये

 जाने  वाले  केन्द्रों  में  ही  रखा  जायेगा ?
 भग  १२०  वर्गमील  की  अधिसूचना जानो  की

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 में  ने  एक  दूसरे  प्रदान  हैं  ।  अधिग्रहण के  सम्बन्ध  मुझे  बताया गया
 के

 उत्तर  में  कुछ  दिन  हुए  कहा  था  कि  एक  है  कि  शीघ्र  ही  कार्यवाही  आरम्भ होगी  ।  जहां

 गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा  जहां  तक  उपनगर के  नक्शों  का  प्रश्न वे  बनाए

 प्रशिक्षण  देने  वाले  भ्रध्यापकों  को  प्रशिक्षित  जा  रहे  हैं  हमें  अन्तिम रूप  में  नकद
 तैयार

 किया  जायेगा  ।  ये  अध्यापक  देश  के  विभिन्न  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 भागों  में  काम  करने  के  लिये  भेजे  जायेंगे  ।

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :  मीलहास प्रकार

 गोलाई  इस्पात  संयंत्र
 समीपवर्ती  गांवों  तथा  दूसरे  क्षेत्रों  में  जहां

 संयंत्र  स्थापित  किये  कुछ  लोगों  को *३४५.  डा०  राम  gam  fag  :  क्या

 लोहा और  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  उनके  घरों  से  निकाला  जा  रहा  इस  बात

 का  विचार  करते  हुए  क्या  मैं  पुछ  सकता  हूं  कि

 इन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  कारण
 क्या  भीलाई  में  स्थापित  होने  वाले

 विस्थापित  होने  वाले  व्यक्तियों  को  कारोबार

 देने  की  योजना  बनाएगी ?

 श्री  टी ०  टो०  कृष्णमाचारी  :  विस्थापित
 क्या  इसके  निर्माण  के  लिये

 व्यक्तियों  के  पुनर्वास  को  हमारी  योजना  में चुका

 कौर  उच्च  प्राथमिकता दी  जायगी

 इस  काम  के  लिये  aa  तक  भारत  थ्रो  बंसल  कया  भारत  सरकार  कं

 में  कितने  रूसी
 दिल्ली  एवं  विशेषज्ञ  कराये  है  ?  शिल्पियों  तथा  रूसी  शिल्पियों  ने  इस  ढंग  से
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 ७ नक्श  तैयार  करने  की  वांछनीयता  का  विचार  श्री  कर मरकर  हमने  जितना  मंजूर

 किया  है  कि  क्रमानुसार  संयंत्र  निर्माण  का  कार्य  किया  उससे  कुछ  कम  ही  खर्चे  हुमा--हमने

 प्रारम्भ  किया  जा  ताकि  समस्त  संयंत्र  2,%0,00 क  a  हम  ०
 रुपये  मंजूर  किये  थ  ate  उसमें

 स्थापित  होने  से  पहले  पिघलाने  की  एक  या  दो  से  9Y o00 VND  रुपये बच  गये

 भट्टियां  लगाई  जा  सकें  ?

 मोटर  सर्विस  स्टेशन श्री  zto  ZTo  कृष्ण माचा रों  :  निचय  ही

 मैं  माननीय  सदस्य  की  मंत्रणा  को  ध्यान  में  x
 39.0  श्री  नाना दात  क्या  वाणिज्य न्य

 रखूंगा
 |  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 x
 किः Ho  जो  देशमुख  :  क्या  यह  सच  ह

 कि  इस  क्षेत्र
 में

 जल  का  अभाव  हूँ  श्प्रौर  यदि
 क्या  सरकार  का  विचार  देश  भर

 तो  इस  संयंत्र  को  पर्याप्त  जल  पहुंचाने  के  लिये
 में  मोटर  सर्विस  carat  के  निरीक्षण  की

 सरकार  ने  क्या  घबन्वय  किया  है  ?

 तथा  करने  का  है  ;

 श्री  Flo  Zio  कुष्णमाचारो  जलाभाव

 यदि  ऐसा  हैं  तो  इस  योजना  का
 की  पूर्ति  सदा  वर्षा  से  की  जाती  है  कौर  मुझे

 बताया गया  है  कि  यहां  लगभग  ५५  इंच  वर्षा
 ब्यौरा  किस  प्रकार हैं  ;  तथा

 होती  है  श्र  मैं  आशा  करता  हूं  कि  यदि  दो  वर्ष  ag  व्यवस्था  किन  कारणों  से  की

 से  अधिक  समय  तक  भी  सोखा  तो  भी  यह  जा  रही  है

 हमें  पर्याप्त जल  दे  सकेगा  ।
 वाणिज्य  और  उद्योग  तथ  तोड़ा  और

 मिलान  नगर  में  नमूनों  का  मेला  इस्पात  मंत्री  fTo  दो ०  :

 FIG.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  से  सरकार  ने  मोटर  निर्माताओं
 से

 तय  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  देश  भर  में  सर्विस  स्टेशनों  की  व्यवस्था  करने के

 किः  लिए  कहा  है  कौर  उनसे  इस  आशय  का  ब्यौरा

 क्या  भारत  ने  १९५५  में  हुए
 मांगा  है

 कि
 ऐसे  स्टेशन  कहां  कहां  स्थापित  किए

 गए  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  सम्बद्ध  विकास मिलान  के  नमूनों  PeUY A में  भाग  लिया
 शिकारी  जनता  द्वारा  मरम्मत  की  सुविधाओं

 था  ;  कौर
 की  अपर्याप्तता  की  शिकायत  मिलने  पर  समय

 यदि  2  उसमें  कहां  तक  समय  पर  किसी  सर्विस  स्टेशन  का  निरीक्षण
 सफलता  प्राप्त  हुई

 ?
 करें  ।  यह  कार्यवाही  जनहित के  लिए  की

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  गई  है  ।

 हां  ।

 इस  मेले  में  जिन  देशों  नें  सरकारी
 श्री  नानादास  :  कितने  सर्विस  स्टेशनों  की

 तौर  पर  भाग  लिया  उनमें  से  भारत  को  व्यवस्था  की  गई  है  कौर  वह  वर्तमान  मांग  को

 सर्वाधिक  सफल  प्रदर्शकों  में  समझा  गया  था  q ॥  पूरा  करने  के  लिए  कहां  तक  पर्याप्त  ?

 इससे  मालूम  होता  हैं  कि  हमारा  काम  ठीक  शो  टी ०
 Zfo  मैं  समझता

 eat  |

 हूं
 कि

 भ्र भी  इस  प्रदान  के  पूछने  का  समय  नहीं
 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  इस  मेले  में  भारतवर्ष

 aa
 |

 हमने  कभी
 तो

 इन  लोगों  द्वारा

 का  कितना  रुपया  खर्चे  स्टेशनों  की  व्यवस्था  कराने  का  प्रयत्न  किया  है  ।
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 ऐसी  योजना बना  रही  हैं  जिससे  उसको इस थ्री  नाना दास  :  इस  बात  को  देखते  हुए

 कि  मोटर  निर्माताओं ने  सरकार  को  पूर्ण  काम  के  लिए  alfa  सहायता  मिल  सके
 ?

 सहयोग  का  वचन  दिया  हैं  क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  श्री  ज०  के०  भोंसले  :  हम  इस  सवाल

 कि  वे  इन  स्विस  स्टेशनों  को  चालू  रखने
 में

 को  पहली  योजना  से  ही  हल  करना  चाहते  हैं  ।

 किस  प्रकार  भ्र  कहां  तक  सहयोग  देंग े?
 हमारे  श्याम  में  दूसरी  योजना  से  कोई  सहा

 ्तो भ् श्री  alo  टो०  कूब्णमाच [रो  :  वचन
 लेने  की  ज़रूरत  नहीं  होगी  |

 दिया  गया  है  हमें  ara  हैं  कि  इसकी
 ql  भाव गत  झ्  आज़द  :  क्या  सरकार

 भ्रभिपूरति की  जाएगी  ।
 यदि  अभियुक्ति नहीं  होगी

 यह  बता  सकती  है  कि  जो  योजनायें अब  तक
 तो  हम  पता  चलाएंगे  कि  इसका  कारण  क्या  हैं

 |

 बन  चुकी  हूँ  प्राकार  पर  वह  कब  तक

 विस्थापित  के  लियें  मकान  सब  विस्थापितों  के  लिये  मकानों  का  प्रबन्ध

 *  ३४८,  को  भागवत  झा  आजाद  :  FAT  कर  सकेगी ?

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपाल  करेंगे  कि
 श्री

 जे०
 के०  भोसले  :  करीबन  एक  या

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  द्  साल
 के

 ।

 गीतों  को  मकान  देने  के  लिये  कोई नई  योजना
 श्रीमती  सुबा  सेन :  क्या  विस्थापित

 व्यक्तियों को  मकानों  के  लिये  धन  मिलने  में

 यदि
 तो

 इस  योजना
 के

 तर्गत
 काफी  देर  लग  जाती  है  भ्र ौर  यदि  ऐसा  है  तो

 विस्थापितों  को  कितने  मूल्य  के  मकान  दिये
 क्या  इसमें  शीघ्रता  लाई  जा  सकती  क्योंकि

 ?
 उन्हें  बहुत  कष्ट  हो  रहा

 > 1.0

 इन  मकानों  की  लागत  उनसे  कितने  ही  ज़ाओ  Bo  मसले  :  में  नहीं  समझता

 समय  में  वसूल  की  जायेगी ?  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  धन  देने  में  कोई

 (
 पुनर्वास  उप मंत्रों  \  थ्री  जे०  के ०  विलम्ब  हनना  हो  ।  यदि  कोई  विशेष  उदाहरण

 बतायें  जायेंगे  तो  हम  उनकी  जांच  करेंगे  । जी  नहीं  ।

 लाला  APaH  राय तथा  sea  नहीं  उठता  ।  क्या  सरकार  के

 ध्यान  में  ऐसे  परिवार  भी
 हूँ

 जो
 अब  तक

 शापने

 श्री  भागवत  आज़  :  पुरानी  योजना

 भ्रन्तर्गत  तक  सरकार  कितने  विस्थापित
 रिश्तेदारों  के  साथ  रहते  रहे  e  शर  जिनको

 ma  तक  मकान  नहीं  मिला  ?  क्या  सरकार
 ८ परिवारों  के  लिए  मकानों  का  प्रबन्ध  कर

 उनको  भी  मकान  देने  के  बारे  में  स्याल

 चुकी  हैं  कितने  विस्थापित  परिवार  ऐसे
 कर  रही है  ?

 हैं  जो  aa  तक  बिना  मकान के  हैं  ?
 श्री  जे०  io  भोंसले  :  उसका  भी

 को  to  के०  भोंसले  :  करीबन  ३७,८८३
 सरकार  ख्याल  कर  रही  है  रोक  सेकंड  फाइव

 मकान  बनाये  जा
 चुके  हम  समझते  हैं  इतना  प्लान  में  उनका  भी  इन्तिज़ाम  हो

 कि  ४,०००  श्र  लोगों  को  माना  देने  को
 जायेगा  ।

 जरूरत हैं  ।
 भो  कामत  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी

 को  भाव गत  झा  आजाद  :  कया  सरकार
 विस्थापित  व्यक्तियों  को  मकान  दिलवाने  के

 इस  प्रश्न  को  शी  घ्रातिशीघ्र  हल  करने  के  लिए  उद्देश्य  की  पति  में  क्या  काम  ग्रोवर

 बीवी  स्वास्थ्य  संस्था  के  साथ  मिल  कर  कोई  क्या  उसन  यह  काम  तभी  से  शुरू कर  दिया है  ?
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 श्री  पद  |. तह  कद किक

 मुझे  इस
 दत  दिग

 के  लिये  ग्रीक  धन  को  आवश्यकता होगी  तो

 प्र दन केबारे के  बारे  में  कुछ  सूचना  नहीं  है  सरकार  उसको  व्यवस्था  कर  देगी  ।

 श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  संघटकों
 छा  पैमाने  के  sain  निगम

 mg  भागों  के  बारे  में  जो  भाग  मे

 ३४९.  श्र  एस०  सी ०  सामन्त  क्य
 उल्लिखित हैं  सरकार  ग्रोवर  क्या  कार्यवाही

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  को
 कर  रही  है  कौर  किन  किन  उद्योगों  के  लिये

 ?

 कृपा  करेंगे  कि
 म  बता ८... | ह  Zto  TTo  FST  ATA

 वह  कौन  से  छोटे  के  उद्योग  प्रारम्भिक  sat  पर चुका  हूं  कि  wat

 हैं  जिनकी  व्यवस्था  छोटे  पैमाने  के  उद्योग
 ही  इस  समय  इस  विषय  में  सर्वेक्षण  किया

 निगम  द्वारा  केन्द्रीय  तथा  राज्य
 है  ।  बढ़ने  से  पहले  हमें  कछ

 सरकारों  के  व्या देगों  की  पूर्ति  के  विचार  से
 श्र  सुचना  प्राप्त  करनी  होगी  ।

 की  जाने  वाली  है  ;

 श्री  एन०  बो  चोरों  :  इस  स्वर्ण
 बड़े  उद्योगों  द्वारा  अपेक्षित

 तर्कों  श्र  अन्य  के  निर्माण  के  लिये
 के  लिये कौन  सा  ढंग  अपनाया गया  है  श्र

 छोटे  एककों  की  सहायता  के  हेतु  इस  निगम  क्या  इस  में  केवल  वहीं  चीजें  होंगी  जिनका

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  जान  ar  विचार  उल्लेख  माननीय  मंत्री  द्वारा  किया  गया  है

 >  वा  wea  सभी  छोटे  उद्योग  भी  होंगे @)  TAT

 क्या  इस  बारे  में  कोई  सवाल  को  टी०  ठी ०  कृष्णमाचारी  :  इस  संरक्षण

 किया  गया  है  में  वह  सभी  चीजें  होती  चाहिये  जिनका  उल्लेख

 में  ने  किया  है  श्र  कुछ  wea  ऐसे  उद्योग  भी
 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और

 इस्पात  मंत्रो  टो०  टो०  कृब्णमाचारो  )
 जिन  में  प्रतिरूपी  रखने  का  हमारा  विचार  है  ।

 सर्वेक्षण  का  ढंग  साधारण  प्रकार  का  अर्थात
 छोट  उद्योग  निगम  सर्वप्रथम  चमड़े  के

 सूचना  एकत्रित  करनें  के  लिये  लोगों  को
 होजियरी  लोह-भिण्ड  के  उद्योगों  का

 भजा  जाना  |
 समान कर  रहा  है  ।

 निगम  इन  एककों  को  थावश्यक
 श्री  टी ०  एन०  fag:  क्या  यह  निगम

 पूर्णरूपेण एक  कम्पनी  जो  समवाय ——  ल  वित्तीय  सहायता  मो  देगा देगा

 ग्र धि नियम  के  [3  पंजीबद्ध  होगी  या  क्या
 इस  समय  सर्वेक्षण  किया  जा

 सरकार  इसे  केवल  प्रशासनिक  ढंग  पर  ही
 रहा है  ।

 चलाना  चाहती

 श्री  एस०  alo  सामन्त  :  इस  निगम  की
 को  टो०  ठी  ०  कृष्णमाचारी  यह  समवाय पूजी  कितनी  है  ate  क्या  सरकार  का  इस

 अधिनियम  के  अधीन  पूर्णरूपेण  पंजीबद्ध  एक
 राशि  में  विधि  करने  का  कोई  विचार  है

 ?

 समवाय है  कौर  उस  स्थान  के  लिये  जहां  इसे

 शो  टी०  टो०  कृम्गमाचारो  :  इसकी  काम  करना  है  इसका
 एक

 बो  है  ।  यह  केवल

 यकृत  पंजी  १०  लाख है  ।  जेसा  कि  माननीय
 सरकारी  निगम  है  कौर इसे  लगभग  सरकारी

 सदस्य  को  ज्ञात  है  किसी  ऐसे  निगम  की

 anteater
 ढंग  पर

 ही
 चलाया  जायेगा

 ।
 जितनी  कुछ

 जिसमें  सरकार  को  अ्रभिरुचि  हो  काल्पनिक  ढिलाई  किसी  निगम  द्वारा  करती  जा  सकती

 प्रकार की  होती  है  ।  यदि  निगम  के  प्रयोजनों  है  वह  तो  रहेगी ही  ।
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 श्री  टो  च्च् कि  eg  इस  समवाय की
 ऐसे  नमक  के  गुण  प्रकार  की  इत

 ग्रंथ-पूंजी  क्या  wary  अधिकृत

 समय  कोई  पड़ताल  नहीं  पर  सरकार  इस
 प्राचीन  इत्यादि

 बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  किस  प्रकार
 थ्रो  Zo  Tio  BWsTWaizt  :  ग्रीस

 ऐसा  नियंत्रण  लगाया  जा  सकता  है  ।

 कृत  पूंजी
 १०  लाख  रुपया  है  ।  यह  राशि  केवल  कोबरा  मुहम्मद  फ़ो  इससे  सरकार

 काल्पनिक  मात्र  है  ।  सरकार इस  निगम  के  को  क्या  हानि  हुई
 ?

 T
 a

 प्रयोजनों  की  पूरी  के  लिये  यथावश्यक  धन  की
 at  के  alo  रेड्डी  :  सरकार  की  हानि

 व्यवस्था  करने  को  तैयार
 =~

 | ष  का  कोई
 प्रश्न  नहीं  है

 ।  इस  छूट  सरकार
 को

 नमक  उपकर  के  रूप  में  लगभग  १०  लाख
 नमक

 रुपय  कम  मिलेंगे  |

 *३५१.  चोरों  मुहम्मद  दारो  :  क्या
 at  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  क्षेत्रों  के

 उत्पादन  मंत्री  ५  १९५५  के  अल्प  सुचना
 ऐसे  छोटे  छोटे  टुकड़े  बनाये  जाने  लगे  हैं  कि  वे

 प्रश्न  संख्या १४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह

 मुक्ति  सीमा  में  ही  रहें  प्रौढ़  इस  वर्तमान  सुधार
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 का  बड़े  निर्मितियों पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 दस  एकड़  या  दस  एकड़  से  कम  नाप  श्री  के०  Alo  रेड्डी  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 के  क्षेत्रों  से  नमक  के  निर्माण पर  किस  दिनांक  देने  के  लिये  मुझे  व  सूचना  की  आवश्यकता  है
 |

 श्री  नानादास  :  क्या  नमक  निर्माता द्र ों
 से  उपकर  इकट्टा  नहीं  किया

 की  श्रोर  से  ऐसी  कोई  मांग  है  कि  १०  एकड़  से

 बया  ऐसे  छोटे  पैमाने  के  उत्पादकों
 धिक  क्षेत्र  को  भी  उपकर  से  मुक्त  कर  दिया

 के  लिये
 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध

 शौर
 में  क्या  रुख  है  ?

 ऐसे  नमक  के  गुण  प्रकार  की  तो  के०  सो०  रेड्डी  :  सभी

 अच्छाई  की  किस  प्रकार  पड़ताल  की  जाती  है
 ?

 नमक  PTAA  की  ae  से  यह  मांग  है  कि

 उन्हें  उपकर  के  भुगतान  से  मुक्त कर  दिया उत्पादन  मंत्रो  के०  सो०  :

 जाय  ।  सरकार  के  निश्चय  के  सम्बन्ध  म॑  में १०  एकड़  या  १०  एकड़  से  कम  के

 श्राप  को  कभी  बता  चुका  हूं
 ।

 न्य  निर्मितियों क्षेत्रों  में  बिना  aaa  के  नमक  निर्माताओं

 को  २३  » EVs  से  उपकर  का  भुगतान  की  मांग  के  सम्बन्ध  मामला  सरकार  के

 विचाराधीन  >  t
 करने  से  मुक्त  कर  दिया  गया  AT

 ।  १०  एकड़
 ष

 या  इससे  कम  के  क्षेत्रों  में  अनुज्ञप्ति-प्राप्त  राज्य  व्यापार  निगम

 निर्मितियों  जिन  में  ऐसे  उत्पादक  भी
 FRU,  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :

 सम्मिलित हैं  जिन्हें  सहकारी
 समितियों

 के  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  १९

 सदस्यों के  रूप  में  संगठित  किया  जाता  ae  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  २३७०  के

 चाहे  ऐसी  प्रत्येक  समिति  में  १०  एकड़  से
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 धिक  क्षेत्र  में  नमक  का  उत्पादन  किया  जाता  कि

 १५  १९४५५  से  उपकर  का  भुगतान  क्या  राज्य  व्यापार  निगम

 करने
 से  मुक्त  कर  दिया  गया  था

 ।
 पित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चय  किया

 जी  नहीं  ।
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 पर  रावण यदि  तो  उसके  क  शय  कार्य

 ३५४.  श्री  sets  जोशी  :  क्या

 कब  तक  उसके  स्थापित  हो  जान
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को

 की  1९ है  ?  कृपा  करेंगे  कि

 भ
 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और  क्या  यह  सच  है  कि  झ्राकाशवाणी

 इस्पात  मंत्री  टी ०  elo
 )

 :

 श्रीमान  ।
 प्रारम्भ करने  जा  रही

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।
 यदि  तो  यह  योजना  कब

 श्री  THe  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  क्या  कार्यान्वित  की  जायेगी  ?

 सरकार  को  इस  प्रकार  के  किसी  निगम  की

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्र श्रावव्यकता  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में
 क् कसक  पद q

 पुरा  विश्वास
 जी  हां  ॥

 शी  Zo  cto  कृष्ण पा चारो  :  विश्वास  (@)  भाषणमाला  का  उद्घाटन

 का  हमारे  लिये  कोई  बहुत  महत्व  नहों  है
 ।  १४  CO4Y¥  को  बम्बई  विश्वविद्यालय

 ow
 हम  विश्वस्त  हो  सकते  पर  इसका  मतलब  के  दीक्षान्त  कक्ष में  श्री  राजगोपालाचारी

 यह  नहीं  है  कि  हम  उसके  लिये  कुछ  करेंगे  ।  के  एक  भाषण  से  होगा  ।

 सरकार  इस  मामले  पर  विचार कर  रही  है  ।
 श्री  जेठा लाल  जोशी  :  किन  किन  विद्वानों

 विश्वास  का  कोई  भी  प्रदान  नहीं  है  ।
 ने  आकाशवाणी को  इन  भाषणों  प्राप्त  ज्ञान

 ो  एम०  एस०  गुरपादस्वामों  :  क्या
 कौर  विद्वता  का  योग  देने  का  प्रस्ताव  किया है  ?

 मंत्रालय  को  कराधान  जांच  समिति  को

 डा०  केसकर  :  प्रति  ad  दी  जानें  वाले
 सिफारिशों  का  पता  है  ?  उसने  एक  राज्य

 व्यापार  निगम  की  सिफारिश  की  है  ।  क्या
 भाषण माला  के  लिये  इतने  पहले  से  कोई

 योजना  नहीं  बनाई  जा  सकती  ।  यह  प्रथम
 सरकार  ने  कराधान  जांच  समिति  की

 भाषण  तो  केवल  उद्घाटन  है  ।  प्रति  ae  किसी feat  का  अ्रनुमोदन  कर  दिया  है  ?

 ख्यातिप्राप्त  वैज्ञानिक  या  साहित्यिक
 न  टो'०  Eto  कृष्णमाचारी  :  कराधान

 या  ग्य  व्यक्ति  को  झ्रामंत्रित  किये  जानें  का
 जांच  समिति  की  सिफ़ारिशों  के  सम्बन्ध

 विचार  है  ।  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  नामों  पर

 वित्त  मंत्री  से  प्रश्न  किया  जाना  चाहिये  ।
 कालान्तर  में  विचार  फिया  जायेगा  ।

 शो  एन०  ato  चार्ज
 :

 क्या  सरकार
 को  wastes  जोशो  :  यह  भाषण  किस

 बिना  राज्य  व्यापार  निगम  की  स्थापना  राय
 भाषा  में  दिये  और  क्या  प्रादेशिक

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किस

 प्रकार  के  राज्य  व्यापार  चलाने  का  विचार
 भाषियों  को  भी  इससे  कोई  लाभ  होगा  ?

 करती है  ?  डा०  केसकर  :  भाषा  का  कोई  प्रतिबन्ध

 सामान्यतया  अंग्रेजी  अनार  हिन्दी श्री  Zto  ठी०  कृष्ण माचा रों  :  हम  इस

 मामले  के  सम्बन्ध  में  सोच  सकते  हैं  ।  द्वितीय  मुख्य  भाषायें  होंगी  ।  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध

 पंचवर्षीय  योजना  का  sit  utara  निश्चय  नहीं  है  कि  किसी  प्रादेशिक  भाषा  में  भाषण

 नहीं  gurl  है  |  न  दिया  जाये  |
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 जिन्होंने  इस  योजना  के  बनने  के  बहुत  पूर्व

 व्यक्ति  स्वेच्छा  से  इस  विषय  पर  भाषण  देने

 के  लिये  ह  तो  कया  उन्हें  अनुमति
 दी

 जायेगी
 !

 यदि  तो  ऐस  अनुदान  किस

 डा०  केसकर
 ग्रा घार  पर  दिये  जा  रहे  हैं  ?

 इसमें  श्रावेदन-पत्र  देनें

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  यह  व्यक्ति ऐसे  वाणिज्य  संतरों  (Ai
 :

 ख्यातिप्राप्त  व्यक्ति  होंगे  जिन्हे  हने  भाषण
 4,90, 64%  रुपये  |

 देने  के  लिये  उपयुक्त  समझते  हूँ  ।

 लाला
 जी  नहीं  ।

 थ
 प्रदान

 उत्पन्न
 नहीं  होता

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 आकादादाणों
 म्यूनिसिपल  करमे  बारियों  के  लियें  क्वार्टर

 *RQR.  श्र  डाभी
 :

 क्या  सुचना  और  ३३६.  टो  ब  धीरू  राव  :

 तारण  मंत्री  यह  बताने  को  ि  करेंगे  कि  :  क्या  आवास  और  संभरण  मंत्रो  यह

 प्राक्कलन  स्मिति  के  बारहवें  बताने  की  कपा  करेंगे कि  यह  सच  है

 बदन  में  श्राकाशवाणों  के  सम्बन्ध  में  जो  कि  १२५४  में  उत्तर  प्रदेश  स  कार  को  कानपुर

 रीलें  की  गयी  थों  उनमें  से  किन  सिफारिशों  को  में  म्युनिसिपल  कर्मचारियों  के  लिय  क्वार्टर

 सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  बनाने  के  निमित्त  १४५  लाख  रुपयें  का  श्रीराम

 घन  दिया गया  ?
 उन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 जायेगा ।  वाणिज्य
 कर मरकर

 सुचना  और  प्रसारण  संतो  जी  नहीं  ।  ३१  aah c  को
 समाप्त  होन

 बाली  matey  फे  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  सरकार :  wit  प्राक्कलन  समिति

 प्रतिवेदन  )  की  सिफारिशों  की  संख्या  के  लियें  राज्य के  स्थानीय  निकायों

 काफी  हैं प्र  सरकार  उन  पर  सक्रिय  विचार
 कानपुर  को  उनके  अल्प

 कर  रही है  ।  सरकार  का  विचार  प्राक्कलन  भोगी  कर्मचारियों  के  श्रीवास  बनाने  &  निमित्त

 समिति  &  पास  शीघ्रातिशीघ्र  भेज  दिया  १५  लाख  रुपया  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 जायेगा  |  जिसमें  से  वर्ष  PEAY YY  फ्रेशर्स  ३  लाख

 रुपये  भ्र ग्रिम  घन  के  रूप  में  दिये  गये  ।

 राज  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गह-निर्माण

 योजना
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  न  ५  लाख

 aS
 x  क्या

 विकास  कानपुर  को  देनें  फे  लिय
 ३३.  at  गार्डिलिगन  गौड़

 आयास  और  dace  मंत्री  यह  बताने
 निर्धारित  किये  हूं  जिसमें  से  वह  निकट  भविष्य

 की  कृपा  करेंगे  कि  में  बोई  को  एक  लाख  रुपये  देना  चाहते हैं
 ।

 राज  सहायता  प्रात  श्रोच्/गिक
 हिन्दुस्तान  दि पप् राड  लिमिटेड

 गृह  निर्माण  ata  ana  श्र  तक  जादा

 केंद  श्री  के ०  सोचिये  क्यां
 राज्य  को  कितन  Wher  मंजूर हुई  हैं  ;

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एसो  व्यापार
 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  ढारा  निश्चित  समय  पर

 4eQTay  को  भी  अनुदान  जा  रहा  उ  ध  र  जहाज  मालिकਂ जहाज  न  दे  सकतें



 ४८ र  लिखित  उत्तर  2  OTT  fat  उत्तर  खनन

 को  जो  कठिनाइयां उठानी  पड़ीं  उन्हें उन्हें  दूर  करने  किस  प्रकार यदि
 ब

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  को  !!  का  हैं

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 सिचाई  और  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  )

 शिपयाडं  की  उत्पादन  क्षमता  में  जो  कि  पहले

 जी  नहीं
 २  जल  पोत  प्रति  वर्ष  थी  मार्चे  १९  ५२  से  जबकि

 सरकार  ने  इसे  हाथ  में  लिया
 ५०

 प्रतिदिन  डी  We  उत्पन  नह  ala  ||

 वृद्धि  हो  गई  हूं  ।  इस  बढ़ी  हुई  क्षमता  का  प्रयोग
 arse  परियोजना

 साधारण  जलपोतों  से  arate  तथा

 जटिल  डीजल  इंजिन  के  उत्पादन  में  किया  गया  ३५३,  श्री  संगण्णा :  क्या  योजना  मंत्री

 ।  उत्पादन  क्षमता  को  ौर  अधिक  बढ़ावा
 १६  geuy  &  तारांकित seq  संख्या

 देते  के  लिए  अ्रतिरिक्त  शभ्रोौद्योगिक  सेविंग  १०५६  फे  उत्तर  फे  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 की  भर्ती  फे  कदम  उठाए  जा  र
 करेंगे  कि

 एक  नई  प्रशिक्षित  समुद्र  afer  बर्थ

 कौर  जटी  पर  अ्रतिरिक्त  हल शाप में  ata  क्या  तब  से  थ्रांघ्र  राज्य  की

 रिक्त  मशीनरी  अर  इत्यादि के  निर्माण
 धरा  परियोजना  के  सम्बन्ध में में  कोई  निर्णय

 किया  गया  ;  कौर
 काय  को  हाथ  में  ले  लिया  गया  प्रय

 अ एसी  राया  fe  उपरोक्त  निर्माण
 यदि  तो  वह  निर्णय किस  कार

 कार्यों में  से  कुछ  १९५६  के  प्रारम्भ  में  ही  की ह

 हो  जाएंगे  ।  इस  निर्माण  कार्य  की  पूर्ति  जिसे  कि
 सिचाई  और  विद्युत  उप मंत्रो  हाथी )

 एक  वर्ष  से  प्रतीक  समय  के  पबचात ही ही
 कभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 श्रत्यधघिक  उत्पादन  की  प्रा दयो  की  जा  सकती  हें  ।

 इस  प्राय  का  एक  समझौता  जहाज़ी  कम्पनियां

 से  किया  गया  है  कि  वह  शिष्यों  को  दिये  गये
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 हज ग्रा डर  को  वापस  न  लें  इसके  लिए  उन्हें  गंदी  बस्तियों  को  समाप्ति  )

 कोई  भी  भ्र ग्रिम शोधन  (  )  करने की

 अ्रावर्यक  नहीं  जब  तक  कि  उनके  पोतों  का  S  को  नानादास
 ३५५

 निर्माण  नहीं  हो  जाता  उन्हें  दे  नहीं  दय  श्री  गोपाल  राव

 क्या  आवास  और  संभरण  मंत्री जाते  ।  ४८  लाख  रुपये  की  अग्रिम  प्राप्ति  जो  कि

 एक  कम्पनी से  ली  गई  वापस  कर  दी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जाएगी  |

 क्या  मद्रास  सरकार  ने
 नगर  की

 महानदी  परियोजना
 गंदी  बस्तियों  के  सुधार  के  लिये  कोई

 KAY  श्री  संगण्णा  :  क्या  सिचाई ओर
 प्रस्तुत  की  ate

 faa  मंत्री  महानदी  परियोजना  में
 gv  मध्य

 ,  at  राज्य  सरकार  को
 यदि  हां

 करे  सम्बन्ध में  ६  9eyuy & arena के  arena
 कितनी  वित्तीय  सहायता  दिये  जानें  का  विचार

 प्रदान  संख्या  gees  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 st

 ?
 ~

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तब  से  इस
 सम्बन्ध

 में
 कोई

 वाणिज्य  मंत्री  :

 निर्णय  किया  गया हू  ;  कौर  ait  at  |



 YoY  लिखित  उत्तर  र  AT  ca  1  PQRy  लिखित  उत्तर  CLE
 र

 90%  प्रारम्भिक  तथा  ५  माध्यमिक
 राज्य  सरकारों

 को
 गन्दी  बस्तियों

 में  कार्य  करने  के  लिये  कितनी  कौर  किस  प्रकार  लाखों  के अ्रलावा  एक  डाक्टरी
 एक

 की  केन्द्रीय  सहायता  दी  यह  विधि  कॉलेज एक  कला  तथा  शिल्प  स्कूल हैं
 ।

 इसके  वहां  ९१  गैर-सरकारी
 घिन  हैं  ।

 शाखायें  जिनमे ंसे  ८५  को  राज्य  सरकार से

 दिल्‍ली  स्थित  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  प्रतिनिधि
 सहायता  ्य

 मिलता
 हैं

 ।

 KIUS,  श्री  गिडवानी  :  प्रधान
 प्रारम्भिक  पाठशालाओं  के  SoRy  विद्या

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :  थियों  को  प्रारम्भिक  स्तर  तक  निःशुल्क  farat

 तथा  मुफ्त  मध्याह्न  भोजन  मिलता  है  ।  सरकार
 क्या  यह  सच  हूं  कि  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  के  दिल्‍ली  स्थित  प्रतिनिधि  बेतार  के  तार  १६२  विद्याथियों को  स्थानीय  पाठशाला ग्र ों

 के  ट्रांसमीटर  संवाद  ले प्रेषक  )  का  उपयोग  में  भ्रथ्ययन  के  लिये  तथा  २०  विद्यार्थियों को

 विदेशों
 में  भ्रध्ययन  के  लिये  छात्रवृत्ति  देती हैँ  । करते हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उन्होंने
 इस  यद्यपि  इस  मामले  में  कोई  भ्रन्तिम

 निचय  नहीं  किया  गया  किन्तु  इन प्रयोजन  के  लिये  अनुमति  श्रथवा  अनुज्ञप्ति  ली

 चा  के  बन्द  किये  जाने  की  कोई  सम्भावना

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या
 नहीं है  ।

 कार्यवाही की  जाने  वाली  है  ?
 सड़क  कटने  के  इंजिन

 वैशेषिक  कार्य  मंत्रों  के  सभा सचिव

 १४९.  श्री  तुलसीदास  :  कया  वाणिज्य

 सादत  अली
 :

 जी  हां
 |  ५३०  ७५

 और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 जी  नहीं  ।

 उन  एककों  के  क्या

 यह  मामला  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 नाम  हैं  जो  कि  सड़क  के  इंजिनों के  बनाते

 न्यूयार्क  के  महासचिव  के  ध्यान  में  लाया  जा

 में  लगे  हैं
 ;

 चुका  हे

 वर्ष  C&R,  १९५३ reYS

 भारत  स्थित  wage  फ्रांसीसी  बस्तियां  में  कुल  कितनी  संख्या  शर  की  मत  के  सड़क  कूटने

 के  इंजिन बने  ;
 व्या १४८.  श्री  Yo  Fo  गोपालन

 प्रयास  मंत्री Az  बताने  की  HAT  करें  च्  im  सड़क  कूटने  के  इंजिनों की

 तन  वार्षिक  आवश्यकता कितनी  है  ?

 भूतपूर्व  फ्रांसीसी
 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और

 बस्तियो ंमें  इस  समय  शिक्षा  की  क्या

 यें  हूं  ;  mI
 मंत्री  ठी ०  टी ०  :

 क्या  सरकार  शक्ति  के  विधानतः
 इस  समय  कोई  सार्थ  सड़क  कूटने  के

 इंजिन  बनाने  का  निर्माण  नहीं  कर  रहा  है  ।

 हस्तांतरण  के  च्च्  भी  ये  सुविधायें  जारी
 हाल  ही  में  उद्योग  तथा  विनियमन  )

 ग्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  जैसा  एण्ड

 प्रधान  मंत्री  तथा  azine  काय  मंत्री
 कलकत्ता  को  डीजिल  के

 जवाहरलाल
 :  पांडिचेरी

 सड़क  कूटने  के  इंजिनों  के  निर्माण  की  भ्रनुज्ञप्ति

 में  राज्य  सरकार के  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  मंजूर की  गयी  है



 TAC)  लिखित  उत्तर  २  अगस्त  १९५५  लिखित  उत्तर  So0a

 की  गई  व्यवस्था  के  थि  औसत  मासिक

 aq  निर्वात  हं  जिनों  कोमल  व्यय  नीचे  लिखे  विस्तृत  विवरण  के  अनुसार

 की  कुल  २६,३००  रुपये  होंगा  :--

 जल लवाण
 रपये

 रुपये

 gaye  rac)  RA,  22,000 ¥ \)  का  वेतन  &,o00  रुपये

 १९५३  ५२  22, WW  Yoo  wa  तथा  इत्यादि  ४,१००  रुपयें
 ७

 RYY  श  ३3,  ००  कलाकारों  को  दत्त  ५,३००  रुपये

 व्यय  ६,३००  रुपये
 लगभग  १२०  से  २००  सड़क

 स्वामित्व  १00  रुपय
 कटने  वाले  इंजिनों  की  ऑझ्रावश्यकता  होती  हैं  |

 शिमला  का  अध् काश वाणों  केन्द्र  २६,३००  रुपय

 १५०.  Bio  सत्य वादो  :  क्या  सुचना  और

 प्रसारण  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  स्टेशन  के  उद्घाटन  समारोह  पर

 हुए  व्यय  के  कुल  थ प्राकंड  प्रभी
 उपलब्ध  नहीं

 शिमला  में  ऑ्राकाशवाणी  केन्द्र
 wa  तक  किया  गया  कुल  व्यय  २,१९३  रुपये

 खोलने  में  कुल  कितना  व्यय  gat  तथा  विभिन्न
 ह  १  कराने  है  ।

 शीर्षों के  इस  त्त्त्  का  संचालन करने
 अथवा  कलाकार  समूहों

 में  कितना  मासिक  व्यय  होगा  ;
 के  नाम  जिन्होंने  उद्घाटन  समारोह  में  भाग

 इस  स्टेशन  के  उद्घाटन  समारोह
 लिया  इंस  प्रकार  हैं

 पर  कुल  कितना  व्यय  हुमा  ;

 उन  कलाकार  कलाकार  .  श्रीमती  सुशीला  देवी  बद  उनकी  पार्टी

 (११
 समूहों

 के  क्या  नाम  हैं  जिन्होंने  इस  उद्घाटन

 समारोह में  भाग  लिया  ;  कौर  श्री  arttatear  और  पार्टी

 (¥  सदस्य
 इस  स्टेशन को  चलाने  के  लिए

 कुल  कितने
 स्थायी  कर्मचारी  नियुक्त  हुए  हैं

 ?

 no  नत  देवी  ौर  उनकी  पार्टी
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रों

 शिमला  स्टेशन  को  खोलने  म
 कुमारी  दढ  मेहता

 हुए  व्यय  के  वास्तविक  आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं हैं  ।  श्री  मोही  राम  wit  उनकी  पार्टी

 फिर  भी  इस  परियोजना  के  लिये  कुल  २.  ११
 (a  सदस्य )

 लाख  रुपये  का  व्यय  मंजूर  किया  गया  हैं
 |

 श्री  मेलाराम  ak  पार्टी

 स्टेशन  १६  १९५५ से  ही  चालू  थ्या  (
 प्
 न्  सदस्य )

 इसलिये  इस  स्टेशन  को  चलाने  में  होने  वाले
 कुमारी  कृष्णा  देवी  कौर  उनकी  पार्टी

 व्यय  का  यथार्थ  बताना  समय  से  (३

 पहले
 की

 वात  होगी
 |

 पहिले  वर्ष  परिवर्तन  श्री  विनय  कुमार  पंडित
 तथा  समन्वय  इत्यादि  होते  रहेंगे

 20  श्री  नारायण  दत्त  त्र  उनकी  पार्टी तो  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  साढ़े

 महीनों  स्टेशन  चलाने  के  लिये  बजट  में  (४  सदस्य )
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 राजस्थान  में  ऑद्योगिक  बिकास ११.  श्रीमती  शकुन्तला रानी  श्र  उनको

 पार्टी  १५२.  न  क्या  तिहरा  क्या  यो  जता

 १२.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  कौर  उनकी  पार्टी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (२  सदस्य )  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना

 १३.  श्री  वाण  जो०  जोग  अन्तर्गत  राजस्थान  का  सरकार  न  अ्राद्यागिक

 art  तक  नियुक्त  किये  गयें  विकास  के  लियें  कितनी  वित्तीय  सहायता

 नियमित  रूप  से  काम  करने  वालों  का  विवरण  मांगी

 इस  प्रकार  हूं  )  किन  उद्योगों  को  इसमें  से  सहायता

 दी  गई  वें  उद्योग  कहां  कहां सहायक  स्टेशन  डायरेक्टर

 सहायक  स्टेशन  इंजीनियर  केन्द्रीय  सरकार  नें  अनुदान  तथा

 सहायक  इंजीनियर  ऋण  के  रूप  में  पृथक  पृथक  कितनी  राशि

 कार्यक्रम  सहायक  दी ?

 टेकनी
 कल  सहायक

 योजना  उपमंत्री  एस०
 ट्रांसमिशन  (  )  सहायक

 से  जानकारी इस  समय  उपलब्ध

 प्रधानलिपिक
 नहीं  है  ५  एकत्र  की  जा  रही

 स्टनाग्राफर
 )  भाखड़ा  परियोजनाओं  में  राजस्थान  का  अंझा

 कार्यक्रम  सचिव
 १५३.  को  कर्णा  समाजों  लिखाई

 लिपिक  श्रेणी जता  सन
 और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 लिपिक  श्रेणी AM  ट्रितीय  C
 far

 ि

 भडार  रक्षक

 भाखड़ा  नंगल  परियोजना  के
 मिस्त्री

 गीत  व्यय  में  राजस्थान  का  अनुमानित
 चतुर  घणा  क॑  न

 कितना

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  में  सड़क  निर्माण
 राजस्थान ओपन  अंश  में  से  कितना

 योजना  व्यय कर  चुका १५१.  att  कर्मी  सिंहजी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  राजस्थान द्वारा  व्यय  की  गई

 lH - >
 ककााइएं  रानी  में  केन्द्रीय  सरकार  का  ग्रंशदान  तथा विवाद  राजस्थान  के

 कायिक  परियोजना  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  ऋण  इत्यादि  भी  सम्मिलित  अर  यदि

 सेवा  खंडों  में  कुल  कितने  मील  सड़क  बन  कर
 तो  कौर

 निर्मित  तथा
 बीकानेर विभाग  को  किस  समय

 ज़न  स्थानों  के  नाम  जहां  ये  सड़कें
 तक

 निरन्तर  बहने  वाला  जल  मिल  सकेगा

 निर्मित
 दाई  और  नियत  नापा  ८ ह  ह

 योजना  उपायों  थी  एन०  सिख )  १९५३  के  प्राक्कलनों  के

 शार  शभ्रपेक्षित  जानकारी  का  अनसार  yO x6  Cv  000  कप |

 एक  विवरण स सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  मई  we
 बेअन्त  तक  २६,०१६

 दिखाये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  २२]  रुपय े।
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 जहां  224.20  लाख  रुपये  ।  mar  मजदूरों  पुथल  जानकारी

 eye  तक  |  प्राप्त  नहीं  है  ।  मजदूरों  के  बच्चों  तथा  वयस्क

 आश्रितों  जो  बेरोज़गार  संख्या
 अंबवा  आप्रवासी

 ३३७,२६८  थी  |

 uy  श्री  डी०  सी ०  खासा  :  FAT  प्रधान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १
 उन  की  सेवा  की  स्थिति

 संतोषजनक  बताई  जाती  है  |
 १९५५  से  ३१  १९५५  तक  वेध

 आप्रवास  ग्र धि नियम  के  ् ग्रन्तगत  श्रीलंका  में
 कालकाजी  स्थित  हाई  स्कूल  को  इमारत

 से  कितने  व्यक्तियों  को  निष्कासित  करके

 KE  श्री  राबिया  पुनर्वास
 भारत  भेजा  गया  ?

 मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :
 प्रधान  मंत्रों  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री

 जवाहरलाल  :  उपलब्ध  आंकड़ों  क्या  यह  सच  है
 कि  कालकाजी

 के  भ्छ्  १९५५  से  २३  जुलाई  हाल  ही  मं  बनवाई  गई  हाई  स्कूल की  इमारत

 १९५५  तक  श्रीलंका  से  भारत  को  निष्कासित  पिछले  कई  महीनों  से  खाली  पड़ी  कौर

 व्यक्तियों की  संख्या  ६६२ है  ।  यदि  a,  तो  इसके  क्या  कारण

 zr  न् श्रीलंका  में  भारतीय  आप्रवासी  मजदूर

 244,  श्री  डॉ०  सी ०  शर्मा  :  क्या  प्रवान  पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  क े०  भोंसले
 मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  car  विवरण  जी  नहीं  ।

 इस  स्कूल की  इमारत  का

 रखने की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्न  बातें  बताई  निर्माण  २०-५-५५  को  पुरा  हो  गया  था  ।

 गई  हों  Cmi9— YY  को  उसे  दिल्‍ली  राज्य  सरकार  के

 १९५४  में  श्रीलंका  में  विभिन्न  हाथों  सौंप  दिया  गया  |

 उद्योगों  में  नियोजित  भारतीय  ar  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 मजदूरों  की  कुल  संख्या  कितनी  atk

 विस्थापितों  को  बसाना

 उनकी  सेवा  की  सामान्य  स्थिति

 कैसी है  ?
 १५७.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रदान  मंत्री  तथा  बे दे डिक  काय  Wal

 जवाहरलाल  :  2&4
 दिल्‍ली  राज्य  a  अब  तक  कितने

 विस्थापितों को  बसाया  गया
 के  जनगणना के  आंकड़ों  के  भ्रनुसार  श्रीलंका

 mit  कौर  कितने  विस्थापितों में  भारतीय  मजदूरों की  कुल  संख्या  COSYS
 को  बसाया जाना  है  ? थी  ।  इन  म  से  ४,४  १,००२  व्यक्ति  22.0  में

 इन  उद्योगों  में  नियोजित  थे  ——
 पुनर्वास  उपमंत्री

 जे०  के०  भोंसले

 २९  8,538
 तथा  अपेक्षित

 जानकारी

 त्रित
 की

 जा  रही  है  ae  उपलब्ध  होने  पर रबड़  C8,50R

 नारी  X98 १

 सभा-पटल पर  रखी  जायेगी

 ्  द्न्य  उत्पा  ह  VALS  समुद्री  कारखाना

 फैक्ट्रियों  तथा  अन्य  १५८.  श्र  इब्राहोम  :  उत्पादन

 औद्योगिक  कार्यों  नियोजित  भारतीय
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे कि  जनवरी  से
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 जून  PRY  तक  fat  कारखाने
 में  निमित

 यह  योजना  स्वीकार  किये  जाने

 के  समय  से  लेकर  ga  तक  दिये  गये  वार्षिक कृत्रिम  उर्वरकों  का  परिमाण  कितना  है
 ?

 भत्ते  की  रक़म  कितनी
 उत्पादन  मंत्री  Fo  Ato

 2,2, 22  टन  अमोनियम  सल्फेट  |
 जिन  लोगों  का  भत्ता  रोक  दिया

 गया  उनकी  संख्या  कितनी  है

 सूती  मिलें
 पुनर्वास  उप मंत्रों  ज०  के  ०  भोंसले )

 :

 क्या  वाणिज्य Bad,  को  इब्राहीम  :  gy  ।

 और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 जून  244.0  तक  लगभग

 किः
 १  करोड़  ३२  लाख  रुपये  ।

 बिहार  म॑ं  इस  समय  चलने  वाली  १६,६५३  |

 सूती  मिलों  की  संख्या  कितनी

 रेडियो  सेट
 विदेशी  पूंजी  के  विशेष  विवरण

 इन  मिलों  में  विनियोजित
 पूंजी  कितनी  १६१.  श्र  इब्राहीम  क्या  वाणिज्य

 और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५४ में  इन  मिलों में

 काम  करने  वाले  झ्र धि कारियों  तथा  मजदूरों  शर  CEYC— LY

 की  संख्या  कितनी  है  ?
 में  भारत-निर्मित  रेडियो  सेटों  की  संख्या

 कितनी
 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और

 इस्पात  मंत्रो  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी )
 :  भारत-निर्मित  रेडियो  के  औसत

 एक
 ।  उत्पादन  भि  विक्रय  मूल्य  कया  र

 PRUE  के
 aaa

 इस
 मिल

 मे  oe at OS  दश  PeYv—UY
 थ्री
 बई  है  | कुल  परिचित  पूंजी  ३'  ४०

 लाख  में  जिन  स्थानों  मे  नई  रेडियो  फैक्ट्रियां  स्थापित

 इसमें  कोई
 विदेशी  पूंजी  नहीं  लगी  हुई  है  ।

 की गई  उनकी  संख्या कितनी  है  ?

 अधिकारियों  मजदूरों  की

 संख्या
 और  उद्योग  तथा,लोहा  और

 प्रबन्ध  सम्बन्धी
 इस्पात  मंत्रो  टो ०  कृष्णमाचारी  )

 :

 ग्रामीण  सम्बन्धी
 PRY R—UY  ५६.९१२  सच

 CeYo—KY  ५७,०७३ सिदम्बर  Vey  में  सूची  में  दिखाये

 गये  मज़दूर  ठीक  ठीक  जानकारी  प्राप्त  नहीं

 है  ।  फिर  भी  रेडियो  के  ढांचे  तथा  अन्य
 विस्थापितों  को  भरण-पोषण  भत्ता

 १६०.  को  इब्राहीम  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  शर  ३  बेंड  रेडियो  सेट  का  औसत  उत्पादन

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  व्यय  ¢ Xo)  रुपय  से  VA)  रुपये  तक  मानਂ

 इस  समय  भरण-पोषण  भत्ता  गया है  श  तदनुसार  विक्रय  मूल्य  440)

 प्राप्त  करने  वाले  विस्थापितों  संख्या  रुपये  से  ३५०)  रुपये  तक  है
 ।

 a कितनी  &  कलकत्ते के  पास
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 कोयले  का
 | क  fap  se बना  ऋण  फे  | हक ह वबल्ड  इकानोमो” [विश्व की | विश्व  की  arte

 १६२.  को  पी०  aro  ata
 नामक  अध्याय  में  सोवियत

 क्या
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  व  कि

 चीनी  गणराज्य  तथा  पूर्वी  यूरोपीय  प्रजातियों

 निम्न  स्तर  के  कोयले  की  खानों  तथा  उन  में
 की  आधिक  दशाओं  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया

 गया  >  शौर
 काम  करने  वाले  मजदूरों  की  संख्या  कितनी

 ्

 3.0  | ny
 ठ  क्या  अन्य  देशों  सम्बन्धी  सुचना

 भारत  में  प्राप्त  साहित्य  से  एकत्र  गई  है
 उत्पादन  मंत्रो  सौ

 ०
 :

 प्रिया उन  देशों  की  भारत  स्थित  व्यापार
 माननीय  सदस्य  का  संकेत  बंगाल

 एजेन्सियों  फे  साथ  सम्पर्क  बनाने  से  ?

 कौर  बिहार  क्षेत्र  की  द्वितीय  शर  तृतीय  स्तर  फे

 कोयले
 की

 खानों  से  है  ।  ऐसी  लगभग  ३००  वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  आर

 कोय  ला  खानें  हैं  और  उन  में  लगभग  ६०,०००  इस्पात  मंत्री  ZTto  टो०  क्ब्णसायारो )
 :

 मजदूर  सेवा  नियोजित  हैं  ।
 श्रीमान  ।

 चाय  यह  weave  प्रमुख  वित्तीय  तथा

 श्रमिक  भारत  सरकार  के
 ¢&3,  को  |: हैक  पी०  शायर :

 दूतों  के  सामयिक  प्रतिवेदनों  तथा  विदेशी वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 सरकारों  के  भारत  स्थित  व्यापार  दूतों  से करेंगे  कि  १९५२  कौर  १९५३  की
 तुलना

 विदेशों  में  भारतीय  चाय  से  जित  तथा  देशी  प्राप्त  जानकारी  फेਂ  आधार पर  लिखा  गया  है  ।

 ज  में  कमायी  गई  कुल  रक़म  पृथक-पृथक  कुमार  उंच

 कितनी  है  ?

 सट्  Sat  हेम  राज  :

 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  अंतर
 क श्  gto  सी  ०  शर्मा

 इस्पात  Zto  Tio  कृष्णमाचारी )
 :

 व्या  उत्पादन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 2242.0  १९५३  geXe
 करेंगे कि  :

 sare  की  संख्या  में  क्या  पेप्सू  ate  हिमाचल
 निर्यात

 प्रदेश  सरकारों  ने  CELX--LE  में  ग्राम  क्षेत्रों

 ८०९,  LOX  १,०३०,९८८  2,2  GQ aN?  र्फ  में  निम्न
 co
 ||  प ललित  कुटीर  उद्योगों  फे  विकास  के

 देशो  खपत
 लिए  कोई  योजनायें  भेजी  हैं  —eA

 े  2 प् े & द्  ALY  १9५७9  7५ ९  ना  टन
 (2)  खादों

 खपत  फे  warps  मोट  तौर  पर
 (२)  हाथ  से  धान

 दिये
 गये  (३)  गुड़

 ि
 \ v)  मधुमक्खी

 चीदा  की  आर्थिक  feats
 (4)  हाथ  से  बना

 १६४.  श्री  बो०  पी०  नज़र  :  क्या
 (६)

 गांव  का  चमड़ा
 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 (9)  mera  तेलों  से  साबुन

 कृपा  करेंगे  कि
 हाथ  से  दियासलाई

 ~
 (5)

 क्या  यह  सच
 a  fa  )  गांव  का  तेल

 एण्ड  दण्ड  |  उद्योग  झ्र  पत्रिका  (१०)  ताड़  गुड़



 oa  €  १9  लिखित  उत्तर  bal  अगस्त  १९५५  लिखित  उत्तर  G2’

 हथकरघा  उद्योग  सम्बन्धी  योजना  आई
 (88)  हथकरघा  तोर

 ५  हैं  या  इसकी  जानकारी  अभी  प्राप्त
 (१२)  हस्तशिल्प

 नहीं  हुई  है  ।  वहू  यथा-समर्थ  सभा-पटल  पर

 उन्हें  राज-सहायता  अथवा  ऋण
 रखी  जायेंगी  ।

 के  रूप  में  कितनी  रक़म  दी  गई  है
 ?

 इन  योजनाओं  को  जांचे  की

 उत्पादन  मंत्रो  सके  सा०  :

 जा  रही है  ।
 पंजाब  तथा  पेप्सू  राज्य  सरकारों

 से

 भारवतदय (थ  हं
 १९५५-५६  के  लिये  इन  कुटीर  उद्योगों  की

 योजनायें  प्राप्त  हुई  हैं  १६६.  Mi  कामत  :  क्या  सुचना  और

 पंजाब  ग्रामोद्योग
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 gu
 2  FEAR  से  ३१  C4  Ad

 (१)  हाथ  से  धान  कूटना

 (
 2 \  )  तेल  निकालना

 प्रत्येक  देश  के  पृथक  झरोकों  उन  फिल्मों

 (३)  मधुमक्खी  पालन
 की  संख्या  उनके  नाम  क्या  हैं  जों  विदेशों

 में  प्रदान  कें  लिये  विधायकों  ल्  रोक  दी
 (¥)  चमड़ा

 गई  या  बीच  बीच  में  काट  दी  गई  ?
 (५)  गुड़  ate  कौर

 (६)  अखाद्य  तेलों  से  साबुन  बनाना  ।  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रों

 :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 हस्तशिल्प  और  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ।

 इन  के  संस्थापन  की  योजनायें  मि 7 गली = NUE  र
 लोहा  और  इस्पात  मंत्रालय

 (१)  लकड़ी  अभिसाधन  समान
 १६७.  श्र  कृपाचार्य  जोशो  :

 क्या

 लकड़ी  पर  रन्दा  करने  का
 लोहा  और  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 लकड़ी  पर  कारीगरी करने  का  प्यार  करेंगे कि  :
 (<)  जेके  करघों  को  श्रमिक  सहायता

 क्या  उनके  इस  मंत्रालय  फे  निर्माण

 प्
 मिट्टी  के  सुन्दर  बर्तनों  का  केन्द्र  ।

 के  साथ  श्र  कर्मचारियों  को  नियुक्त  किया

 गया  चार

 पेप्सू  ग्रूमिंग
 यदि  तो  इस  पर  कितना

 (2)  हाथ  से  वना  कागज
 ग्र ति रिक्त व्यय  होगा  ?

 मधुमक्खी
 वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा  और

 (४)
 इस्पात  मंत्रो  ठी  ०  टो०  कब् गमा चारों  )

 :

 (५)  गुड़  ate  कौर  एक  सेक्शन  झ्राफिसर

 (६)  ware  तेलों  से  साबुन  बनाना  प्रतिकारी  )  शर  २  कलक  |

 mat  तक  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  ait  तक  लगभग  ५५०!  रुपये

 कोई  योजना  नहीं  are  है  ।  प्रति  सास  ।

 ण  बाण  नन



 तोक-प्रथा

 २  १९५५

 वाद

 -

 विवाद

 Q—HRAN TT  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 खंड  १९५५

 (२५  जुलाई  से  १३  १९५५)

 ist  Lok  Sabha

 at Sy"
 थ्

 x  Sy  ॥
 aed

 तक  ल  abiog
 "०

 प्रिय  ८
 to,

 टले
 े

 पह  ह
 2

 थी
 ि  ा  '

 एंव  11

 ह
 itl]:

 f ors  ज

 ans!
 (SWZ)  C

 be CES virieres eee
 छ्  A)  Cot  Tu

 eo

 सायमन  जयते

 म  सत्र  श  ह  ्

 में  अक  १  से  अक  १५  तक

 लोक-सभा

 नई  दिल्लो

 पया



 विषय  सची

 अंक  २५  जला  १९५५  स्तम्भ

 स्थगन

 उत्तर  प्रदेश में  बाढ़ें

 श्री  एन०  एम०  जोशी  तथा  श्री  परिणाम  राय  का  te

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  इन्

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  गये

 भारतीय  विमान  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  अधि  सदन

 केन्द्रीय  रेशम  बो  नियम

 नवम  सत्र  की  समाप्ति  पर  प्रख्याप्ति  अध्यादेश  ५

 -Y सरकार  द्वारा  आदि  पर  की  गई  कार्यवाही  के  शिव रण

 प्रथम  साधारण  निर्वाचन  का  खण्ड  २

 भारतीय  प्राय  कर  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  की  गई  कार्यवाही  की

 प्रगति  का  विवरण

 सोनपुर  ग्लास  any  सम्बन्धी  जांच  समिति  की  सिफारि  ray  पर

 वित्त  मंत्रालय  का  संकल्प  e

 समुद्र  सीमा-शुल्क  अधिनियम  क  द. अन्तगत
 प्रति-सूचनायें

 ट

 ५
 केन्द्रीय  उत्पादन-शल्क  तथा  नमक  अधिनियम  क

 अधिसूचनायें  क

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  के  विवरण  शर  प्रतिवेदन  €-१०

 तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  की
 शुद्धि

 20

 की  स्थिति  १०-२०

 भ्रष्टाचार  निवारण  )  fdas  —acearfer  २०

 अघिकृत  लेखापाल  विधेयक--पुरःस्थापित  Zo Ve

 हिन्दु  उत्तराधिकार  विधेयक--संयुक्त  समिति क  बार  में

 संशोधित  रूप  में  स्वीकृत  २१  Ro

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  )

 राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत

 अक  २६  १९५५

 स्थगन

 त्रावणकोर  खनिज  चवारा  में  हड़  १२८

 सभा-पटल  पर  रखे  गये

 प्रतीक  आयोग  के

 (१)  इस्पात  का  प्रतिधारण
 मूल्य

 निश्चित  करने  के  लिये

 कोयला  खान  खण्ड  मानने  के  सम्बन्ध  में  ;  ि  थक  १२९६-१२ १



 स्तम्भ

 (२)  कैलशियम
 क्लोराइड

 उद्योग को  संरक्षण  चालू  रखने

 के  सम्बन्ध  में  ;  PRE—2R

 (२)

 सोडा  ऐश  उद्योग  को  संरक्षण  चालू  रखने  के  सम्बन्ध  में  ;

 (¥)  टिटेनियम  डाइऑक्साइड  उद्योग  को  संरक्षण  चालू  रखने  के

 सम्बन्ध में  ;  कौर  क  १२९-१३१

 (५)

 epee  उपयोग

 को

 संरक्षण  जादू

 रतन  के  सम्बन्ध
 PRE—V IQ

 गैर  सरकारी  a  के  विधेयकों  कौर  aHegt  सम्बन्धी  समिति--तीसवां

 .  १३१

 तारांकित seq  के  उत्तर  की  ats  १३२

 सदस्य  द्वारा
 पदत्याग  १३२

 समय  के  बंटवारे  का  श्रादेशा-चर्चा  १२३२-१३ ४

 सभा का  कार्य  PRVK VAY

 इंड  प्रक्रिया  संहिता  (  )

 य-सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  से  सहमति  PRv—-LVE

 भारतीय  प्रफुल्ल  )  विधेयक--पारित

 विचार  करने  का

 खण्ड २  प्रौढ़  १,  १७०-१७१

 पारित  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  P9X—V9R

 औद्योगिक तथा  राज्य
 वित्तीय  निगम  )  विधेयक  -

 विचार  करने  का  पश्रस्ताव---अ्रसमाप्त  १७  299.0

 श्री  To  सी०  गुह  १७  9.0

 गोझा  की  स्थिति  के  बारे  में  TETRA  LVI-VRE

 अंक  २७  १९५५

 सभा  पटल  पर  रख  गय

 परिसीमन  आयोग  रहती  भ्रादेद  RRV—VIC

 संख्या २४  से  RE

 खान  तथा  खनिज  तथा

 RRC—-VRE
 प्रीमियम  के  अन्तर्गत  श्रधिसुचनायें
 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  कौर  संकल्पों  या  sift

 इकतीसवाँ  प्रतिवंदन--उपस्थापित  २३६

 औद्योगिक  तथा  राज्य  वित्तीय  निगम  (aaire)  विधेयक .

 विचार  करने  का  प्रस्ताव-स्वीकृत  R¥o—FRq

 अंक  २८  १९

 सभा-पटल  पर  रख  गय

 see  रियायतों का  विश्लेषण

 विवरण
 रे  २७



 स्तम्भ

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अ्रनपस्थिति  सम्बन्धी

 दसवां  उपस्थापित  ३२७-३२८

 महावीर  जट  मिस  गोरखपुर ः  ARC  BRE

 समय  के  बंटवारे का  शभ्रादेश  ३२९६-३४ १

 सभा का  कार्य  रेव  २-३८

 प्रौद्योगिक  तथा  वित्तीय  निगम  « . (aarrers )  fataa—

 खण्ड  र  से  w  ३४३

 खण्ड  9  ३४  रेल

 खण्ड  से  १४  २५५६-३५

 qv  १६  ५९-२३६१  Rive

 खण्ड  १७  से  २३  ३६२-३७०

 पारित  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  \9o—328 १९

 भारतीय  टंडन  संशोधन  विधेयक  ३८  °—¥Ro

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--ग्रसमाप्त  ३८  १-३६

 अक  २९  जुल  १९५५

 सभा-पटल  पर  रखे  गये

 अनुदानों की  मांगों  PEYY—NE, HAA के  बारे  में  सदस्यों  के

 ज्ञापनों  के  उत्तर  बर १

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  feta

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  ४२१-४२९

 भारतीय  टंक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  वढेरा-र्थे र
 खण्ड २  ३१-००

 खण्ड १  WKo-VYe

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का

 स्वीकृत  ४४५१

 भू-सीमा  शुल्क  )

 विचार  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  दु  I—8EY

 खण्ड २  १  BEY

 पारित  करने  का  प्रस्ताव--स्वी  कृत  BEX

 मद्यसारिक  उत्पाद  व्यापार  तथा  faa  ~~ a
 विचार  करने  का  प्रस्ताव--्रसमाप्त  CRAKS  EL

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 इकतीसवाँ  प्रतिवेदन--स्वीकृत  BEES
 केन्द्रीय  कृषि  वित्त  निगम  के  बारे  में

 वापस  लिया  गया
 SECHCES



 वतन  आयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में

 SEG—YRo असमाप्त

 अंक  AAT  १  १९५५

 सभा  पटल  पर  रखे  गये

 gay y—  के  लिये  एयर-इंडिया  इंटरनेशनल  कारपोरेशन के  राय

 तथा  व्यय  के  भ्रायव्ययक  प्राक्कलनों  का  सारांश  ११

 बीमा  १९३८  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  RPM—URR

 भारत का  राज्य  बेक  )  श्राध्यादेश  प्रख्यापित  करने  के  कारणों

 का  विवरण  क  YRV— “VY

 अनुपस्थिति  की  झ्रन्मति  ५१२

 समिति  के  लिये

 लोक  लेखा  समिति  RPA-KVB

 मुद्रणालय  तथा  पुस्तक  पंजीयन  (stata)
 ren

 वापस  लिया  गया  भ  १३-१४

 मुद्रणालय  तथा  पुस्तक  पंजीयन  Q RYY——

 पुरःस्थापित .

 yew भारत  का  एसयू  बेक  )  eanfira

 भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक--राज्य-सभा  को  भेजने  के  बारे

 Y2X में  अध्यक्ष  महोदय  का  वक्तव्य

 मद्यसारिक  उत्पाद  व्यापार  तथा
 atfrsa) !  संशोधन

 भु  १  ५-४०

 बिचार  करन  का  प्रस्ताव--स्वीकृत

 YRE—N“RE खड  २  सं  १४  तथा  १

 संशोधित  रूप  में  पारित  करन  का  प्रस्ताव--स्वीक़रत  {V0

 बन्दी  में  उपस्थिति  )

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--पारित  Ygo—¥Ed

 खंड  २  से  १०  तथा  2  ९२-६६

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का

 स्वीकृत  0-५७

 अगस्त अंक  र्  2344.0

 स्थगन

 पुर्तगाली  पुलिस  द्वारा  जमा  तुषित  अ्रत्याचार  ०  ov

 संसद्‌  भवन  की  सीमा  में

 प्रदर्शनकारियों  पर  पुलिस  द्वार

 कथित  बल

 प्रयोग  ऋण  Cm  OF

 एयर-इंडिया  इंटरनेशनल  मास  के  झा  न्नीन  सागर  में  fired  के  बारे  में

 वक्तव्य  द



 u

 तभी

 Rok—ERP उत्तर  बदरा

 paras
 के  बारे  में  वक्तव्य

 '  जल  तथा  नालं
 व्यवस्था  संयुक्त

 बोड़े  (aarrerz ) )  सीधे

 करने  का  प्रस्ताव--स्वीवृ  र

 ६ शौर १ १  घ्3७

 संशोधित रूप  में  पारित  ६  ३७-६३८,  ६६१

 कि
 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )

 a  rag  समिति  को  सौंपने  का  23 c~-% 1  EK  HCE

 थ

 ३  RRy

 हिल
 भा  पटल  पर  रखें  गये

 .  श्रस्तर्राष्ट्रीय
 श्रम  संघटन  के  अभि

 बारे में  वक्तव्य

 समय  संख्या

 res

 अनुसमर्थन  के

 LAN)

 र-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  aft
 ध

 छत्तीसवां  प्रतिवेदन--उपस्थापित  AC)

 पुर्तगाली  पुलिस  द्वारा
 सत्याग्रहियों

 के  साथ  कथित  दुर्व्यवहार के  बारे  में
 aia. afaa

 नोक  प्रतिनिधित्व
 )  विवेयक--पुर:स्थापित  AY

 _ लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  )

 क
 विधेयक--पुर  स्थापित  ्  ३८  ६-६९  ८

 यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  fi

 सशक्त  समिति  को  सौंपने  का

 कि

 ATA  Rro—vko

 ४  १९५५

 गोझा  को  सीमा  पर  घटनाओं  के  बारे  में

 औद्योगिक  विवाद  न्यायाधीश
 नग

 न

 स्थापित  3€ हे

 TAT Tet  पर  रखा  गया

 mattis  विवाद  न्यासा  संशोधन

 OTA,  १९५५  के  प्रस्थापित  क

 के  करणों  का  विवरण  GER

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता

 विषयक-व्यक्त  समिति  को  9€  रेल  १८

 _  श्री  पाटनकर
 ्  ७€  ३-८ १७

 दरगाह तय  साहब  बना

 विचार  |  प्रस  CRE—SUL

 हारे  शहरों  १  CLL—CCL



 स्तम्भ

 संबोधित  सूप  में  पाती  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  CC  न-  रे

 भारत का  र्द्र a  बैंक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  भ्  कृत  aA  ब-य€&६

 भय

 ५  १९

 Ta arg

 मंत्रणा  afafr- =

 तराई
 वां  फतिसेदन--उप  स्थापित  Gey

 |  श्रायोग के बारे में व के  बारे  में  व
 सन

 ८  '७-€ ००

 >
 का  राज्य  बैंक

 स  <£  घार  ५९००-६०

 पगे  पारित  प्रस्ताव--स्वीकृत  ९०  १-९० ५

 कता  fara

 समिति  को  मोंपा  q—

 प्त  €०  ३६

 तरां  - alread  ९३६-६४१

 ९८१
 जल

 प्रतिवेदन--वी कल

 भारतीय  दंड  संहिता

 7 धारा  ४२९  का  संशोधन )  €&  ४१-९४

 विवाह  रोक  )  =

 १२
 का  संशोधन  ER

 द

 रखाना  )  विधेयक

 4&  के  स्थान पर  नई  धा  _
 रखना

 ) )-arz:earfira . .  VI-8 3 ३  ६  ५८--६५९

 ड  क्रिया  संहिता  )

 ब fy  का  संशोधन

 चार  करने  का  प्रस्ताव--वाद-विवाद

 ब
 faa  =ਂ  ९४३-६  ४७

 भा
 पंजीयन  )  fared

 दिक

 इलाका  रसा  ATA )

 ea)  ४८
 .

 पस  लिया  गया

 .  कर्मी
 ९

 अकर  |

 fare

 स्थापित  वॉक

 ३क  का  रखा

 EXE

 ल  विवाह  रोक  )  थ

 ¥
 का  संशोधन

 रन  का
 प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं  किया  गया  xe

 प्

 fos
 )  विधेयक  १७

 FT

 a



 स्तम्भ

 संशोधन  )  विचार  करन  की  प्रस्ताव--पम्रस्वीकृत  €६२-६७२

 भारतीय  वयस्कता  विधेयक  ३  का  संशोधन

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--वापिस  लिया  गया  €'७२-९४७९

 विदेशी  से  उपाधि  तथा  उपहार  पर

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  €८०

 अंक  ८  १९५५

 सभा  पटल  पर  रखा  गया

 रक्षित  तथा  सहायक  वाय  सेना

 अधिनियम  के  नियमों  में  संशोधन  &८ १

 कार्य  मंत्रणा

 बाईसवां  प्रतिवेदन--स्वीकृत  &se

 नागरिकता

 व्यक्त  समिति  को  सौंपने  का

 ग्रसमाष्त  ECR  YOKE

 अंक  ९  १९५५

 सभा  पटल  पर  गये  पत्र

 सान  के  पत्थर के  उद्योग  शादी  को  संरक्षण  जारी

 '

 रखने  के

 स

 सम्बन्ध  में

 प्रफुल्ल  ७५ अयाग  का  प्रतिवेदन  oo

 ग्राइवासनों  शादी  पर  सरकार  ara  की  गई  कार्यवाही  का  विचरण

 नागरिकता

 aaa  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  POYR—Z Loo

 प्रौद्योगिक  विवाद  न्यायाधिकरण )  संशोधन

 विचार  करने  का  प्रस्ताव---स्वीकृत

 खण्ड  २  झ्र  ३  और  2  e  ११२६-११३०

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  ११२९-११३२

 समवाय

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--ग्रसमाप्त  PPR —- LLB

 अंक  १०  १९५५

 सभा-पटल  पर  रखे  गये

 नकली  रेशम  त्र  सुत  एवं  नकली  रेशम  मिश्रित  रेहा  उद्योग  aris  को

 संरक्षण  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक  आयोग  का  प्रतिवेदन  १९१३५-११३६

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  संकल्पों  सम्बन्धी

 तैतीसवाँ  yfaaeq—-soear frat  ११३६

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान a

 कलकत्ता  पत्तन  पर  जहाजों  से  माल  उतारने  प्रौढ़  माल  लादने  वाले

 दूसरों  का  घीरे  काम  भ्रान्दोलन  BE-L RRC

 समवाय

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव--शसमाप्त  ११३८-१२१०



 स्तम्भ

 अंक  १२  १९५५

 स्थगन

 उत्तर  चादर  में  बाढ़ें  १२११-१२१३

 med  व्यक्ति  तथा  चालू

 ।

 पुर:स्थापित  १२१३

 समवाय  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  q——

 विचार
 करने  का  प्रस्ताव--अरसमाप्त  हू  एक-र

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  are  aaeat  सम्बन्धी  afifit—

 तेतीश्षवां  afadar—etiaa  शक  PIV VQVOY

 वतन  आयोग  की  नीय  क्ति  के  बारे  में  संकल्प--्रस्वी कृत  PYVY—LARCE

 वैदेशिक  व्यापार  पर  राज्य  एकाधिकार  के  बारे  में  संकल्प--श्रसमाप्त  १  R619 2A

 अक

 तर्क

 १३  PARy!

 वाय

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिशत  रूप  में  विचार  करने  का

 असमाप्त  e  e  P2CE— RVR

 श्रनक्रमणिका  @—¢

 हड्डि



 लोक-सभा
 वाद-विवाद

 है
 } V——TEAMTAT  क

 TTTRAT
 कामगर

 ह
 ee  a  ar  ह ि  er

 caW
 ६०

 पर  रहना  उचित  नहीं  ।  अतः  में  स्थगन
 cq
 ६  हरे ee  राना

 कन्या
 प्रस्ताव  की  अनीति  देना  उचित न  समझना ।

 सलवार  नल
 Saunt  संसद  भवन  की  सीमा  म  प्रदान

 कारियों  पर  पलिस  द्वारा  कथित
 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 बल  प्रयाग

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 at
 अध्यक्ष  महोदय  मझे  हिन्दी  में  एक

 स्थगन  प्रस्ताव  को  सूचना  इन  शब्दों

 दन ोत्तर
 १९५५  को प्राप्त हुई हे  कि  दि०  १

 दोपहर  को  १२  बजे  दिन  संसद  भवन  की  सीमा
 '  ना

 अहिंसक  सत्याग्रहियों  पर  आरक्षकों  द्वारा
 १२  बज  मध्यान्ह

 अत्याचार  किये  गये  ।  क्या  श्री दे दे  पांडे  ९

 स्थगन  प्रस्ताव  बताये  कि  क्या  अत्याचार  किये  गये  ?

 बाण  जो ०  देशपांडे  :  अत्याचार
 पतंगाली  पलिस  द्वारा  अनधिक  अत्याचार

 का  aa  ह  किं  शान्ति पण  और  अहिसक
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एस०  एन०  ATS

 सत्याग्रहियों  पर  पुलिस  ने  लाठी  चलाई  ओर  उन

 कर  पर  पुर्तगाली  पलिस  द्वारा  किये  गयें  के  साथ  दव्यंवहार  किया  ।

 आमाशयिक  अत्याचार  के  पर  मझ  एक
 अध्यक्ष  महोदय  :  यद्यपि  इस  स्थगन

 मिली स्थान  प्रस्ताव  पूर्वसूचना  प्रस्ताव  अनुमति  नहीं  देना  पर

 इस  सम्बन्ध  में  सभी  दल  एकमत  हें  कि  में  माननोय  मंत्री  से  इस  विषय में  कुछ  तथ्य

 गोआ  का  प्रशन  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  अभी  हाल  जानना  चा  हता
 ह  ताकि  लोंगों  को  यह  गलतफहमी

 में  प्रदान  मंत्री  दस  पर  एक  TTT
 न  रहे  कि  कोई  अत्याचार  किया  गया  था  |

 और  सभा  में  वाद-विवाद  भी  हो

 दे  चुके
 ह

 चुका
 ह  ।  ऐसी  अवस्था  में  एक  एक  घटना  गह-काय  ज.०

 पर  स्थगन  प्रस्ताव  अनुमति  देना  में  मझ  बहुत  sa  हि  कि  श्री  देशपांडे  ने  एक

 उचित  नहीं  समझता  ।  स्थगन  प्रस्ताव  की  पर्व  सूचना  देना  समुचित

 ऐसी  विशेष  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  सब  समझा  ।  म  समझता  हूं  कि  परिस्थिति  बिल्कुल

 से  अच्छा  उपाय  यह  ह  कि  प्रधान  मंत्री  से  विपरीत  हैं  ।  जहां  तक  मझे  पता  हैं  श्री  देशपांडे

 व्यवहार  किया  जाय  ।  वह  सभी  पव  जानकारी  ने  जो  कुछ  भी  बताया  az  बिल्कुल  गलत

 देंगे  ।  फिर  ऐसे  मामलो ंमें  जब  तक  तथ  az  ।  पुलिस  at  न  तो  कोई  zsgaare  किया  न

 संबंध  में  पूरी  जानकारी  प्राप्त  न  कर  ली  जाय  ठ  चलाई  ।  बल्कि  इसके  विपरीत .

 केवल  तार  समाचारपत्रों की  खबरों  पर  कारियों  ने  zs दुर्व्यवहार  और  उन्हों  ने



 ६०५
 संसद  भवन  की  सीमा

 में
 २

 अगस्त  १९५५  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल के  विमान  ६०६
 रियों  पर  पुलिस  द्वारा  कथित  बल  प्रयोग  का  दक्षिण  चीन  सागर  में  गिरना

 जो०  बी०

 अपने  झंडों  के  डंडों  से  पुलिस  पर  आक्रमण  किया  |
 श्री  alo  जी०  देशपांडे  :  चंकी  गृह-कार्य

 इस  प्रकार  यदि  कोई  अत्याचार  किया  गया  तो  मंत्री  ने  बताया  है  कि  यह  मामला  संसद  से

 उन  उपद्रव कारियों  द्वारा  जो  या  तो  संबंधित  है  अतः  में  अध्यक्ष  महोदय  से  निवेदन

 कारियों
 के

 साथ  सम्मिलित  हुए  थे  या  वे  सभी  करूंगा  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  स्वयं  एक  जांच

 जिन्हों ने  प्रदर्शन  किया  था  ।  करें  क्योंकि  में  ने  स्वयं  अपनी  आंखों से  देखा

 इस  समस्या  का  एक  गम्भीर  पहलू
 है  कि  पुलिस  के  लोग  सत्याग्रहियों को  मार

 भी  है
 ।  इन  लोगों  की  वीरता  एक  महिला  को  रहे थे

 भी  अपने  साथ  लाने  और  गाय  जैसे  पशु
 अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  को

 की  सहायता  लेने  में  इस  का  प्रयोग  भूतकाल
 माननीय  मंत्री  की  बातों  का  उत्तर  देने  की  कोई

 में  अत्याचारियों  से  रक्षा  पाने  के  लिये  भी

 किया  गया  था  ।  मुझे  बताया  गया  कि  १५
 आवश्यकता  नही ंहै  ।  यदि  उन्हें  कुछ  शिकायत

 हो  तो  वह  मेरे  कक्ष  में
 आ  कर  मझ  से

 व्यक्ति  थे  ।  वह  नियम  को  भंग  करना  चाहते
 कहें

 थे  और  पुलिस  द्वारा  अनुनय  के  साथ  रोकने  पर

 भी  वह  नहों  रुके  और  बाद  में  गिरफ्तार  किये  श्री  वल्लाथरास  पर  एक  बात

 गये  ।  इस  पर  भी  पुलिस  ने  धायँ  नहीं  छोड़ा  की  ओर  तो  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  होगा  |

 और  बड़ी  सहनशीलता के  साथ  संसद  की  आज  एक  समाचार पत्र  में  एक  चित्र  छपा हैं

 सीमा  में  प्रदर्शित  ऐसे  अनुचित  और  असभ्य  जिस  में  afer  एक  सत्याग्रही  को  हाथ  और

 दय  को  संभाला  |  पैर  से  पकड़  कर  जमीन  पर  घसीट  रही  है  ।

 में  समझता हुं  कि  यह  सभा  के  अपमान  का
 यह  चित्र  स्वयं  एक  प्रमाण  हे  ।

 प्रश्न  हे  और  में  अध्यक्ष  महोदय  से  निवेदन
 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  विवरण  में  जाने  की

 करूंगा  कि  वह  इस  पहलू  पर  भी  विचार  करें

 कि  क्या  लोगों  को  वेध  रूप  से  प्रख्यापित  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  अब  हम  अगे

 विषय  पर  विचार  करेंगे  ।
 उन  आदेशों  का  उल्लंघन  चाहिये

 ee
 जो  इस  देश  की  सब  प्रभुत्व  सम्पन्न  शक्ति

 के  शान्तिपूर्ण  और  सुचारु-कार्य-संचालन  के  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  के  विमान

 लिये  बनाये  गये  हें  और  क्या  उन  लोगों  का  यह  का  दक्षिण  चीन  सागर  में  गिरना

 व्यवहार  संसद  के  लिये  अपमानजनक  नहीं  है  |

 इस  प्रश्न  पर  कभी-न-कभी  विचार  करना  ही
 प्रधान  मंत्री  तथा  aefire  काय  मंत्री

 होगा  |  जवाहरलाल  :  १४  अप्रैल  को

 माननीय  संचार  मंत्री  ने  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल मुझे  और  कुछ  नहीं  कहना है  |  इन  मामलों

 को  वायद  न्यायालय  में  ले  जाना  पड़ेगा  |  के  विमान  के  ११  अप्रैल

 पुलिस  के  कुछ  सिपाहियों  को  भी  चोटें  आई  हैं  ।  को  उस  समय  दक्षिण  चीन  सागर  में  जब  वह

 मझे  बहुत  दुःख  है  कि  प्रपंची  व्यक्ति  जो  न  गाय  हांग  कांग  से  जकार्ता तक  एक  शासित
 उड़ान

 का  सम्मान  करते  हें  और  न  उस  की  रक्षा  करते
 पर  जा  रहा  था  और  चीनी  और  वियतनामी

 a ke  बल्कि  अशान्ति  ओर  कठिनाइयां  पेदा  अधिकारियों  और  पत्रकारों  को  बांडंग  सम्मेलन

 करते  रहते  निर्दोष  लोगों  को  इस  प्रकार  को  ले  जा  रहा  दुर्भाग्यपूर्ण  पतन  के
 बारे

 में

 छलते हें  ।  में  आशा  करता  हुं  कि  भविष्य  में
 उस 4  तक  उपलब्ध  समाचारों  पर  आधा  रित

 वह  ठीक  व्यवहार  करेंगे  ।
 एक  वक्तव्य दिया  था  |



 Soy  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल के  विमान  २  अगस्त  १९५५  का  दक्षिण  चीन  सागर में  गिरना६०८

 बाद  में  हुई  बातें समाचार-पत्रों  में  विस्तार  सकता  इस  लिये  इसी  निष्कर्ष
 पर  पहुंचना

 से  छप
 चुकी  हैं  और  यहां  पर  उन  का  विवरण  पड़ता  है  कि  वह  विमान  में  हांगकांग  में  ही

 सिंहावलोकन  मेरे  लिये  आवश्यक  रखा  जा  सकता  था  ।  इस  अपराध  के  लिय

 नहीं  है  ।  चंकि  दुर्घटना  ग्रेट  नेतुना  द्वीप  समूह  उत्तरदायी  व्यक्तियों  का  निर्णय  करने  के  लिये

 के  पास  इंडोनेशिया  के  प्रादेशिक  समुद्र  में  हांगकांग  के  अधिकारी  एक  पाक  जांच  कर  रहे
 ग

 हुई  थी  ।  इसलिये  इंडोनेशिया  सरकार ने  छ  चीन  सरकार  ने  षडयंत्र के  बारे में  कुछ

 अन्तर्राष्ट्रीय  असैनिक  संघ  के  निश्चित  जानकारी  एकत्र  की  हू  और  उन्हों ने

 समय  के  अनुसार  के  कारणों की  जांच  वह  हांगकांग  सरकार को  द  दी  है  ।  कई व्यक्ति

 करने के  लिये  एक जांच  समिति  नियुक्त को  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।  पर  जांच  अभी  पूरी

 थी  ।  समिति  में  इण्डोनेशिया  के  संचार  मंत्रालय  नहीं  हुई  हैं
 ।

 के  पदाधिकारी  और  भारत  और  संयुक्त  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  बताती  2  कि

 राज तन्त्र  सरकारों  के  मान्यताप्राप्त  दुर्घटना  के  पहले  के  गंभीर  क्षेत्रों  में  भी

 प्रतिनिधि  थे  ।  समिति  में  प्रवेश  के  चालकों  ने  अपना  कत्तव्य  शान्ति

 असैनिक  उड्डयन  श्री  के ०  एम०  और  सक्षमता पू वंक  निबाहा  था  विमान  के

 भारत  सरकार  के  प्रतिनिधि के  रूप  म  थे  ।  चालकों  विशेषतः  कैप्टन  जतार  और

 एयर  होस्टेस  मिस  बरी  द्वारा  दिखाये  गये
 समिति न  अपनी  जांच  पूरी  करली है

 श्रतिवेदन  अभी  प्रकाशित  नहीं  त्र  हैं  ।  पर  अदभूत  साहस  और  आत्म-बलिदान  के  लिय

 इंडोनेशिया  सरकार  ने  राष्ट्रपति  ने  कैप्टन  जताई  को  अशोक  चक्र

 वर्ग  १  और  एयर  होस्टस को  अशोक  चक्र  वर्ग
 इंग्लंड  और  हांगकांग  में  साथ-साथ  प्रकाशित

 होने के  लिये  २७  मई को  उस  का  एक  सारांश
 २  मरणोत्तर  प्रदान  किया  हूं

 निकाल दिया  था  ।  सदस्यों  ने  इस  सारांश को
 दीक्षित  को  ७०  चक्र  वग  २  और

 अन्य  चालकों  को  अशोक  चक्र  ३  प्रदान  किया
 समाचार-पत्रों  में  पढ़ा  होगा  ।  में  उस  की  एक

 गया है  ।
 aft  सभा पटल  पर  रख  रहा  ह  ।

 में इस  अवसर  पर  चालक-वर्ग  के  स्वर्गीय

 की  समिति  इस
 और  जीवित  बचे  हुए  सदस्यों  द्वारा  सामने

 संगयरहित  नतीजे  पर  पहुंची  हैँ  कि  दुर्घटना  आये  हुए  संकट  के  समय
 प्रदर्शित  गिरता

 विमान
 के  was  wat  के  लिये  उन  की  प्रशंसा  करना  चाहता  हु ं।

 में  रखे  गये  समय  पर  चलने  वाले  गीत  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  ने  मृत  व्यक्तियों

 के  कारण टक  यंत्र
 उत्तराधिकारियों  और  चालक  वर्ग  के  तीन  बचे

 ई
 यह  बात  दुर्भाग्यपूर्ण विमान  के  चालकों  हुए  सदस्यों  को  उदारतापूर्वक  क्षतिपूर्ति  प्रदान

 में
 से  बचे  हुए  लोगों  के  इस  संदेह  की  थी

 की
 चलते  दृष्टि  कर  देती  है  कि  दुर्घटना  तोड़-फोड़  भारत  सरकार  इंडोनेशिया  की  सरकार  को

 के
 लिये

 रखे  गये  टाइम
 बम

 के  कारण  हुई  थी  ।  उस  के  द्वारा  नियुक्त  समिति  द्वारा

 विमान  में  गुप्त-विस्फोटक  यंत्र  को  किसने  रखा
 पु वंक  क  गई  जांच  और  इस  दुर्भाग्यपूर्ण

 था  और  वह  कहां  रखा  गया  ये  प्रश्न  जांच  दुर्घटना  से  सम्बन्धित  सभी  बातों  में  दिये  गय
 समिति

 की
 जांच  की  क्षेत्र  के  बाहर  थे  ।  फिर  सहयोग  के  लिये  धन्यवाद  देती है  ।  हम

 भी  चुंकि  विमान  पिछली  बार  हांग  कांग  में  ही  नॉशिया  की  नौसना  और  ब्रिटिश  नौ  सैना  के
 उत्तरा  अंक  धिमान  में  टाइम-बम  को  द्वारा  कीं  गई  समाचार  संबंधी  सफल
 विस्फोटक  से  सीमित  समय  ही  रखा  जा  वासियों  के  लिय  उन  के  प्रति  भी

 कृतज्ञता
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 an
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 नेहरू

 रते  जिन  के  फलस्वरूप  विमान  के  यद्यपि  उत्तर  पौदों  बाढ  प्राय  :  आती

 अधिकांश  ध्वंसावदष  प्राप्त  हो  गये  थे  ।  ही  रहती  पर  इस  वर्ष
 का

 अनुभव  बिल्कुल

 असामान्य  प्रकार  का  है  ।  टाँस  ह  और  गोमती
 हमें  आधा  ह ैहैं  कि  हांगकांग  की  जांच

 छोटी  छोटी  नदियां  जो  उत्तर  प्रदेश  के

 इ  ही  स
 सफल  होगी  और  इस

 भयानक  मदान  से  ही  निकलती  ह  ।  इन  नदियों  के  कछार

 पकड़े  जायंगे
 उन्हें

 दण्ड  दिया  जायेगा  | द के  tt
 क्षेत्र में  २३  जलाई को  समाप्त  होने  वाले

 व  सप्ताह  म॑  चार  दिनों  में  बहत ही  अधिक  वर्षा

 उत्तर  प्रदश  में  बाढ
 १८  इंच  से

 ow
 इंच  तक--हुई  |  यह  जलाई मास

 की  पुरी  सामान्य  वर्षा से  तीन  चार  गनी  थी  ।

 योजना  तथा  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  जौनपुर  के  पास  मरिया  में  एक  ही  दिन  मं

 gy G  इंच  पानी  गिरा  ast  नदियों  की  भांति
 में  उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  के  बारे  में

 इन  नदियों  के  लिय  इस  थोड़े  से  समय  हई एक  वक्तव्य  सभा
 पटल  पर  रखना  चाहता

 वर्षा  की  इतनी  भारी  मात्रा  को  बहा  ले  जाना परिशिष्ट  ३,  अनुबंध  संख्या  २३]

 संभव  न  था  ।  अतः  पानी  किनारों  से  ऊपर  चढ़

 आप  को  अनुमति  से  क्या  म  ताज  गया  और उस  ने  बहुत  अधिक  क्षेत्र को  डुबा
 समाचारों  और  स्वयं  किये  गये  सर्वेक्षण  पर

 निश्चय  ही  यह  पानी  के  तरन्त  और

 आधारित  कुछ  बातें  और  बता  सकता
 पर्याप्त  निकास  की  कमी  के  ही  कारण  हुआ
 ar

 a
 उत्तर  प्रदेश  में  पूर्वी  जिलों  में  गम्भीर  ष्  ।

 बाढ़  के  समाचार  प्रप्त  होनें  पर  में  ने  तुरन्त  ही

 पीड़ित  क्षेत्रों  का  हवाई  जहाज  मे  स्वयं  निरीक्षण  न  नदियों  की  बाढ़  से  पीड़ित  बहरों
 और  उत्तर  प्रदेश  के  weg  मंत्री  में  अकबर पर  और  आजमगढ़  हे ं।  आजमगढ़

 और  सिंचाई  मंत्री  से  उस  परिस्थिति  के  बारे  में  में  कई  वर्ष  पहले  बांधा गया  सुरक्षा  बांध  फट

 बातचीत  की  |  गया  ।  बताया  जाता  हे  कि  आजमगढ़  और

 गाजीपुर  के बी.च  में  एक  बड़ा  पूल  ३०  जलाई पिछले  वर्षों  में  साध  राप्ती  और

 को  टट  गया  और  सडक  इस  प्रकार  ze  जाने घाघरा  नदियों  में  बाढ़  आती  ही  जो  उत्तर

 से  निम्नतर  क्षत्रों  म॑  अस्थायी  बाढ  आ  गयी प्रदेश  की  समस्या  नदियां  हें  ।  इस  बार

 भाषण  बाढ़  और  घाघरा  के  कारण  नहीं  गोमती  घाटी  में  सुल्तानपुर  और  जौनपुर

 पायी  afm  दो  अन्य  छोटी  नदियों  ce  बहरों  को  भ.री  क्षत्ति  पहुंची  ।  भारी  और

 और  गोमती  के  कारण  आयी  जिन्हों ने  बहुत
 निरन्तर  वर्षा  के  कारण  इलाहबाद  अर

 समय  से  अपनी  संहार-क्षमता  का  कोई  परिचय  बरेली  के  जिलों  में  बहुत  बड़े  क्षेत्र में  पानी  रुक

 था  | हीं  दिया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  गया  |  बस्ती  अर  गोरखपुर के  जिलो ंमें  भी

 facet  क्षेत्र  डूब  गये
 ।

 नेपाल  क्षेत्र  मे  गंडक  से
 के  कथनानुसार  इन  नदियों  में  हाल  म॑  इतनी

 बाढ़  कभी  नहीं  आयी  थी  ।  टॉस  पर  आजमगढ़  राप्ती में  जान  वाली एक  अलिखित  ज

 म  और  गोमती  में  जौनपुर  पर  १८७१  निकास  ने  गोरखपुर  से  छः  मील

 अज्ञात  ८४  ag  पहले  जितनी  बाढ़  नापी  नीचे  पुरान  मलोनी  बांध  को  ale  दिया

 वर्ष
 उससे  भी

 ज्यादा  बाढ़  आई
 तस  के  फलस्वरूप  कुछ  गांव  और  गोरखपुर

 हद  के  निचले  भाग  इब  गय  ।
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 संयुक्त
 बो  )  विधेयक

 इस  बाढ़  द्वारा  हई  पत्ती  का  ठीक-ठीक  लिये  ४५०  मील  के  क्षेत्र  में  जमीन  को  समतल

 निर्धारण  इस  समय  संभव  नहीं  पच  Ge  SHEte व्र
 गया  है  1  ४४००  वर्गमील  क्षेत्र  की

 हू  एक  विशाल  क्षेत्र  में फसलों  को  भारी  हानि
 हवाई  फोटो  ली  जा  चकी  है  और  एक

 पहुंची  हू  और  लाखों  व्यक्ति  घर  हो
 तिहाई  क्षेत्र  के  चल-चित्र

 गया |  तयार  मापन  are  निकास  के  लिये  पूर्वी

 य  पि  थोड़े  से  समय  में  हुई  अत्यधिक  Yo  पी०  के  विश्वनाथ  ३०  स्थानों  की  जगह  पर

 थानीय  वर्षा  से  होने  वाले  खतरे  से  पूरी-पुरी  अब  ४०  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हें  ।  इस  क्षेत्र  में

 ४  नये  वर्ष मापक  केन्द्र  स्थापित  करने  की
 सुरक्षा  तो  सहज  में  प्राप्त  नहीं  हो  सकती

 थर  हम  उस  क्षेत्र  के  जलनिकास  म  सुधार  कर  व्यवस्था की  जा  रही  है  ।  राप्ती पर  एक

 के  इस  खतरे  को  और  उस  होने  वाली  हानि  उपयुक्त  भंडार  बनाने  के  हेतु  स्थान  चलने  के

 को  त्यक्ता  कर  सकते  हैं  ।  इस  दिशा  में  स  ।
 से  लिये  जांच  चल  रही  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  कदम  यह  ह  कि  उन  बाघक  वस्तुओं  य ०  पो०  राज्य  बाढ़  नियंत्रण  बोझ  द्वारा

 को
 हटा  दिया  जो  पानी

 के
 निर्बाध

 अब  तक  ¥4  करोड़  रुपये  की  लागत  की

 योजनायें  मंजर  की  गयी  \  Ae

 गवाह
 को  रोकती  हूं  ।  विद्यमान  शहरों

 घेरे  वाले  बांधों  से  रक्षा  की की  जा  सकती हूं  म॑  लगभग  ३  करोड़  रुपयें  की  लागत  के  २१

 नोचाई
 ऊंचाई  के  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  निर्माण  कार्यों  को  दारू  किया  गया  था  ।  इन

 गांवों  को  ऊंचे  स्थान  पर  साना  और  शहरों  निर्माण  कार्यों  का  जिस  पर  संतोषजनक

 का  उचित  प्रायोजन  भी  आवश्यक  ।  इने  प्रगति  हो  चकी  उपरांत  बांध

 stat  के  लियें  सर्वेक्षण  और  जांच  पड़ताल  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्र  के  गांवों  का  स्तर

 करने  और  सपर  आदि  जपे  संरक्षण आवश्यक  होगी  ।  यह  काय  शीघ्र  किया  जाये  |

 चमक  निर्माण  कार्यों  से  है  ।  ऋतु  में
 इस  के  लिये  निदेश  निकाल  दिये  गये

 गडक  पर  बनाये  गये  चितोड़ी  बांध  ने  लगभग
 बाड़  पीडित  लोगों  को  निकालने  और  उन्हें

 सहायता  देने  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  जिस
 ५  लाख  एकड़  जमीन  को  हसन  से  बचाया

 तत्परता  से  काम  लिया
 स  उस  ay  बहुत  यद्यपि  इस  वर्ष  गंडक  में  ५  ६  लाख  नपसकक्‍्स

 की  मात्रा में  बाढ़  आई  =  ।  गांवों के  स्थलों  को
 ही  प्रभावित  हुआ  ।  आवश्यकतानुसार  सहायता

 ऊंचा  करने  से  लगभग  ६००  गांवों  प्रभावी
 और  चरण  देने  के  लिये  उस  के  अधिकारियों

 संरक्षण  मिला  हूं  ।
 को  पूरे  क्षेत्र  श्क्ति-साधन  प्रदान  कर  दिये

 गय  है  ॥  म॑  यह  भी  बता  द॑  कि  मं  बंगाल

 जल  सम्बन्धी  आंकड़े  इकट्ठ  करन  म  जा  और  आसाम  में  बाढ  की  स्थिति के  बारे

 प्रगति  हीनता  रही  उसे  पूरा  करने  के  लिये  अगले  कुछ  दिनों  में  एक  वक्तव्य  देना

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  ठोस  कदम  उठाये  ह्  चाहता  ह
 el

 आरम्भिक  सर्वेक्षण  और  भू-सर्वेक्षण  और  राप्ती

 और  घाघरा  के  प्रदेशों  को  समतल  करने  की
 दिल्‍ली  जल  तथा  नाली-व्यार

 कार्यवाहियां  साथ-साथ चल  रही  हूं  ।  घाघरा
 संयुक्त

 बोझ  WaT  )  विधेयक

 के  एक  तिहाई  भाग  का  सर्वेक्षण  हो  चुका  है  स्वास्थ्य
 उपमंत्री

 में
 a

 प्रस्ताव  करती और  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पूर्वी  जिलों  में  २४००

 वर्ग  मील  के  क्षेत्र  में  जमीन  को  समतल  किय  दिल्‍ली  जल  तथा  नारेली-व्यवस्था

 गया  है  ।  बांधों  की  श्रृंखला  निर्धारित  DTD ~ wvo के  संयुक्त  ats  afafra  १९२६.



 ६१  दिल्‍ली  जल  तथा  244.0  नाली-व्यवस्था  संयुक्त
 ६१४

 विधेयक

 में  कतिपय  प्रयोजनों  के  लिये  अग्रेतर  संशोधन
 ~

 और  वह  भी  तब  जब  कि  अन्य  स्थानीय  संस्थायें

 करने  वाले  विधेयक पर  विचार  किया  जाये  वैनी  दिल्‍ली  जल  तथा  नाली  व्यवस्था  संयुक्त  बॉड

 दिल्ली  जल  तथा  नाली-व्यवस्था  संयुक्त
 को  पूरी  देय  राशि  चुकाती हूं

 |  प्रस्तुत  विधेयक

 बोझ  १९२६  के  अधीन  दिल्‍ली  जल
 अधिनियम

 की  धारा
 १२  की  उपधारा  (१)

 के  उस  परन्तुक को  कर  भारत  सरकार
 नाली-व्यवस्था  संयुक्त

 विभिन्न  संस्थाओं  at
 इस  दायित्व  से  मुक्त  करना  चाहता  है

 ।

 फिल्टर  किया  हुआ  पानी  इकट्ठा ही  दे  अधिनियम में  एक  और  प्रयोजन  से

 देता  है  और  उन  संभरण  की  संशोधन  करना  है  |  नाली  व्यवस्था का  निवृत

 वास्तविक  लागत  को  ले  हैं  ।  केवल  जल  बोर्ड  बहुत  से  व्यक्तियों की  कूछ

 दिल्‍ली  नगरपालिका समिति  के  साथ  अधिनियम  दरों पर  दिया  जाता  है  ।  हाल  के  त्रों  में

 की  घारा  १२,  उपधारा  (१)  के  अधीन  इन  में  से  कई  व्यक्तियों  ने  बोर्ड  को  देय  राशि

 fray  दत  रखी  गई  हैं  ।
 नहीं  चुकाई  ऐसे  व्यक्तियों  से  बोर्ड  की  राशि

 वसूल  करने  में  सुविधा  देने  के  for  उत

 महोदय  पीठासीन

 राशियों  को  लगान  की  बकाया  की  भांति

 दिल्ली  नगर  पालिका  समिति  को  कम  बसूली  के  योग्य  बना  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 से  कम  १४६  करोड़  गैलन  पानी  के  लिये या
 प्रस्तावित  विधान  दिल्ली  जल  तथा

 निर्गम  दर  से  वास्तविक  संभरण  का  या  तीन

 आने  प्रति  गैलन  की  दर  जो  भी  कम
 नाली-व्यवस्था  बोर्ड  अधिनियम

 १९२६  में  निम्न दो  संशोधन  करना  चाहता
 भुगतान  करना  होता  है  ।  दिल्ली  जल  तथा  za  अ

 नाली-व्यवस्था  संयुक्त  बोझ  अधिनियम  की  धारा  ह  (१)  धारा  १२  की  उपधारा  (१)  के

 परन्तुक के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार का  जो
 १२,  उपधारा  (१)  के  परन्तुक  के  अधीन  यदि

 दायित्व  उसे  समाप्त  कर  दिया
 और

 अन्तिम  निर्गम  दर  से  जोड़ी  गई  राशि  तीन  आने

 प्रति  हजार  गलन  की  दर  से  जोड़ी  गई  राशि  से
 (२)  स्थानीय  संस्थाओं  के  अतिरिक्त

 अन्य

 व्यक्तियों  से  बोर्ड  को  प्राप्य  राशियों  के  बकाये
 अधिक  हो  उस  अधिक  राशि  के  भुगतान  के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तरदायी  बना  दिया  लगान  के  बकायों  के  रूप  में  वसूल  किये  जा

 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  ) गया  हैं  ।  १९४८-४९  तक  श्रन्तिम-निगम-दर

 तीन  आने  प्रति  हजार  से  अधिक  नहीं  हुई  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  बड़ा  ही  सीमित  हैं

 क्योंकि  इस  के  द्वारा  १९२६  के  उस  समझौते
 पर  तब  से  दर  बढ़  गई  हैं  और  दर

 में  यह  वृद्धि

 हो  जाने  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रति  वर्ष  में  परिवर्तन किया  जा  रहा  है  जिस  से  केन्द्रीय

 बहुत  अधिक  राशि  देनी  पड़  रही  है  ।  दर  में  सरकार  द्वारा  दिल्ली  नगरपालिका  समिति

 को  दिये  जानें  वाले  धन  का  कुछ  अंद  दिल्‍ली  जल वृद्धि  वस्तुओं  की  लागत  बढ़  जाने  और  केन्द्रीय

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों के  अनुसार  तथा  नाली  व्यवस्था  संयुक्त
 को

 दिया  जाता

 कर्मचारियों  को  अधिक  वेतन  दिये  जाने  था  ।  अब  सरकार  SARE  के  अधिनियम

 की  धारा  १२,  १३  तथा  १४  के  परन्तुक ों  को
 के  कारण  हुई  है

 ।
 यह  बात  उचित  नहीं  मालूम

 पड़ती  कि  sae  दिल्ली  नगरपालिका  समिति  हटाना  चाहती  है  ।  सरकार  का  यह  है

 के  ही  बारे  में  सरकार  इस  प्रकार  का  एक  कि  अनिश्चित  समय  के  लिये  सरकार  को  यह

 अनिश्चित  और  आवर्ती  दायित्व  संभाले  दायित्व  नहीं  लेना  दूसरे  उसका
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 )  विध यक

 कहना  है  कि  दिल्ली  नगरपालिका  समिति  को  नगरपालिका  तथा  अन्य  स्थानीय  संस्थाओं

 ही  अधिक  महत्व  कयों  दिया  जाये  i  यदि  हम

 प्रारम्भ  दिल्ली  ने  ही  किया इस  पर  इन  दोनों  दृष्टिकोणों  से  विचार  करें

 तो  हमें यह  दोनों  तथ्य  ठीक  दिखाई  देते  था  |  दूसरे  केन्द्रीय  सरकार  ने
 जितनी

 परन्तु  दिल्‍ली  राज्य  तथा  दिल्‍ली  नगरपालिका  सुविधायें  संस्थाओं
 को  दी  हुई

 के  परस्पर  सम्बन्ध  के  इतिहास  पर  दृष्टि  डालने

 से  एक  दूसरा  ही  स्वरूप  सामने  आता हे  ।  हुई  जेसे  नई  feet  नगरपालिका  को

 १९२४ तक  नगरपालिका  तथा  वाटर  वर्क्स  भ  वितरण  की  अनुज्ञप्ति  मिली  हुई  है

 संयुक्त  रूप  से  भली  प्रकार  कार्य  करते  रहे  तथा  दिल्‍ली  नगरपालिका को  यह  अनुज्ञप्ति

 परन्तु  दिल्ली  के  राजधानी  बन  जाने पर  नहीं  दी  गई  है  ।  नई-दिल्‍ली के के  स्कूलों  को

 तथा  इस  के  बढ़ने  पर  सरकार  ने  वाटर  ७५  प्रतिशत  अनुदान  दिया  जाता  है  तथा  पुरानी

 जिस  के  परिणामस्वरूप  दिल्‍ली  के  स्कूलों  को  २८  प्रतिशत  ।  नोटिफाइड

 जल  तथा  नाली-व्यवस्था  संयुक्त  as  की  ऐरिया  कमेटी  के  साथ  भी  दिल्ली  नगरपालिका

 स्थापना  हुई  ।  तथा  १९२६  का  अधिनियम  की  अपेक्षा  उत्तम  व्यवहार  होता है  ।  इस

 बनाया  गया  |  दिल्ली  नगरपालिका  तथा  सरकार  प्रकार  पुरानी  दिल्ली  नगरपालिका  तथा

 के  बीच  यह  समझौता  हुआ  था  कि  यदि  दर
 अन्य  में  बहुत  अन्तर हूँ

 |

 प्रति  Qooo AAT TL पर  ३  आने से  अधिक  बढ़  हमें  दिल्‍ली  नगरपालिका के  कार्य
 पर

 जायगा  अधिक  व्यय  का  भूगतान  दृष्टिपात  करना  चाहिये
 |

 दिल्ली  में

 केन्द्रीय  सरकार  करेगी  |  इस  से  यह  साफ  पता  जनता  रहती
 हैँ  तथा  वह

 शहर
 के  नल

 से  पानी

 चलता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  धन  जल
 लेती  है  जिस

 का
 वह  कुछ  नहीं  देती

 ।
 इस

 तथा  नाली-व्यवस्था  बोले  को  देना  ही  प्रकार  दिल्ली  नगरपालिका को  नकसान  रहता

 इस  के  अतिरिक्त  दिल्ली  नगरपालिका का  है  ।  दिल्ल  में
 एक  लाख  मकान  हैं  तथा

 केवल

 यह  विचार  कि  उत्पादन  लागत  बढ़  जायेंगी  ०,०00  मकानों  में  पानी  के  नल  लगे  हुए  हैं
 ।

 ठीक  ही  निकला  हू ंजबकि  इस  को  कम  होना  इन  ¥o,000  मकानों में  से  भी  केवल  २५,०००

 चाहिये  था  तथा  तब  से  यह  लगातार  बढ़  ही  मकानों  में  पानी  के  मीटर  लगे  हैँ  ।

 ३.
 रहा है  ।  दिल्‍ली  नगरपालिका  द्वारा  बताये  सारी  दिल्‍ली  में  जितनी  दुग्धशाला यें  ड् र

 कड़ों से  ज्ञात  होता  हैं  कि  १९३८  में  उत्पादन
 वह  सभी  साफ  छना  पानी  सड़क के  नलों  से

 लागत  १.९५  आने  थी  तथा  १९४८-४९
 ला  काम  में  लाती

 इस
 प्रकार  पानी  का

 मे ंयद  3.0¢  आने  हो  गई  ।  तभी  से  केन्द्रीय

 सरकार  ने  इस  उत्तरदायित्व  से  बचने  की
 दुरुपयोग  होता  है

 ।
 साथ  ही  यहां  के  निवासी

 भी  अपने  सभी  कामों  में  साफ  छने  पानी  को

 सोची  १९५१  में  इस  अधिनियम  में  संशोधन
 काम  में  लाते  हैँ

 ।  दिल्‍ली की सभी सड़कों
 की  सभी

 सड़कों
 करनेके  लिये  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया

 आदि  का  सुधार  आवश्यक है  ।

 परन्तु  दिल्ली  के  विरोध के  कारण  थी  2A RV  में  आय  BQ LY?  लाख  रुपयें
 उस  को  वापस  ले  लिया  गया  ।  की  तथा

 अब
 १७५

 लाख  रुपये  है  ।  परन्तु

 सरकार का  यह  हूं  कि  जब  अन्य  फिर  भी  निधि
 की  कमी  है  और  कर  बढ़ाने

 स्थानीय  संस्थायें  अपना  अंश दे  रही  हें  तय  की  मांग  भी  ठुकरा  दी  है  ।

 दिल्‍ली  नगरपालिका  के  प्रति  वरीयता  का  दिल्‍ली के  प्रशासन  की  ओर  आइये  |

 व्यवहार  क्यों  जाये  ।  परन्तु  दिल्ली  इस  में  कितनी ही  स्थानीय  संस्थायें  स्वतन्त्र
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 )  विधेयक

 सुचेता  कृपा लानी ]

 करना  चाहती  है  तो  मेरे  विचार  से  यह  विधेयक
 रूप

 सेकाये  कर  रही  जिस  के  कारण

 जनता की  ठीक  सेवा  नहीं  हो  पाती  उस  विचार  के  एकदम  विपरीत  पड  बड़े

 जनता  करों  के  द्वारा  पिस  रही  है  तथा  इन  नगरों  में  पानी  की  कठिनाई  होती ही  हैं  ।

 संस्थाओं  में  आपसी  मतभेद  हैं  ।  जेसे  मेरे  अपने  नगर  में  यह  बर्ड  ही  भारी
 a

 ~:  मं
 इसलिये  मेरा  विचार  है  कि  हमें  इस  प्रकार  समस्या है  ।  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध

 केवल  AS  बता  देना  चाहती  हूं  कि  सरकार  को
 का  विधेयक  प्रस्तुत  करने  से  समस्त  दिल्‍ली

 नगरपालिकाश्रों  की  सहायता  अवश्य  करनी

 के  चित्र पर  से  दृष्टिपात  करना
 चाहिये  जिस  से  कि  नागरिकों  को  कम  से  कम

 चाहिये  और  देखना  चाहिये  कि  सारी  संस्थाओं

 का  वध  किस  प्रकार  किया  जायें  तथा  जनता  मूल्य पर  अच्छा  पानी  मिल  सके  |

 पर  किस  प्रकार  पा  लगायें  जाये ं।  जहां  तक  करारोपण  का  शर्त  हूँ

 मेरे  विचार  से  करों  के  बढ़  जाने  से  जनता

 यह  भो  चर्चा हैं  कि  दिल्‍ली  नगरपालिका

 एक  निगम  बनाने जा  अतः  हम
 की  खरीदने  की  शक्ति  कम  होजाती  दूं

 तत्र  तक  प्रतीक्षा  भी  कर  सकते  थे  ।  मेरा  विचार
 तथा  हमारी  यह  योजना  है  कि  जनता  की  क्य

 शक्ति  बढ़े  ।  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  अ्रांकड़ों
 हूं कि  सरकार को  यह  धन  दिल्ली  जल  तथा

 से  ज्ञात  होता  है  कि  उसने  करों  की  दरें
 नीलो-व्यवस्था  संयुक्त  कर  को  अवश्य  देना

 कितनी  ही  अधिक  बढ़ा  दी  हूं  ।  पानी  की  दर
 तथा  निगम  की  प्रतीक्षा

 LEVY  में  पांच  ala  की  तथा  १९४६ में
 करनी  चाहिये ।  ate  ary  दिल्‍ली को  सुन्दर

 नगर
 ः

 नाना  चाहते  तो  आप  को  दिल्‍ली
 इसे  बढ़ा  कर  साठ  खान  कर  दिया  गयो  ।

 नगरपालिका  की  सहायता  अवश्य  करनी  पड़ेगी
 नई  दिल्‍ली  पुरानी  दिल्‍ली  की  पानी

 की  दरों  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  जब  कि  हम
 जिस  से  कि  वह  अपना  कार्य  सुचारु  रूप  से  चला

 जानते  हे  कि  दोनों  के  व्ययों  में  कितना  अन्तर

 सके
 ।

 मुझे  डर  है  कि
 यदि

 सड़क  के  नलों  को
 है  तथा  उन  के  आंकड़ों  के  अनुसार  १६  -र्ल्ड

 कम  कर  गया तो  जनता  की  परेशानी  ०

 बढ़  जायेगी ।  पेरा  सुझाव  है  कि  हमें
 में  प्रत्येक  व्यक्ति  ४  रुपये  २  जाने  ३  पाई

 निगम की  स्थापना  तक  तो  अवध्य  ही  प्रतीक्षा
 कर  देता  परन्तु  PEXR-A¥  में  ११

 रुपये १०  कराने
 ८  पाई  देता  हैं  ।

 करनी  चाहिये  ।
 पड़ौसी  राज्यों  की

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :
 कारों  को  त्राहि  धनराशि  अनुदानों  फे

 यह  विधेयक  बड़ा  च  सीधा  सा  प्रतीत होता  है  रूप में  दी  जाती  है  तथा  श्राधघी  ऋण  के

 परन्तु  हमें  राज्य  पर  जनता  के  स्वास्थ्य के  रूप  में  ।  यदि  यहां  भी  यही  व्यवस्था  अपनाई

 सुधार  का  दायित्व  होने  के  आधार  पर  इस  जाये  तो  मुझे  विश्वास है  कि  दर  तीन  शाना

 पर  विचार
 करना  चाहिये  ।  मुझे  स्मरण  हे

 प्रति लाख  गैलन  कम  हो  जायेंगे  ।  मेरे  विचार
 कि  इस  ay  स्वास्थ्य  प्राय-व्ययन  पर  चर्चा के  से  माननीया  SqTAeat FT

 ने
 विधेयक  को

 प्रस्तुत

 समय  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  सुलझाने के  करते  समय  कहा  था  कि  कर्मचारियों  को

 सम्बन्ध  में  पर्याप्त  चर्चा  हुई  थी  तथा  राजकुमारी  प्रतीक  वेतन  देने  के  कारण  दरों  को
 जी

 ने  बताया  भी  था  कि  सरकार  इस  समस्या  बढ़ाना  पड़ा  है  ।  परतु  यदि  अभिधा
 अनुदान भये  दे

 पर
 गम्भीरता  से  विचार  कर  रही  तथा  यदि

 कर  तथा  प्राची  ऋण रूप  में  दे  कर  हम
 सरकार  अपनी  उसी  नीति  को  कार्यान्वित  चोरियों  को  इस  से  अ्रधिक  वेतन भी  दे  सकते



 BRO BE  दिल्ली  जल  तथा  २  अगस्त  १९५५  नल-व्यवस्था  संयुक्त  रोमी

 विधेयक

 aft  तीन 11.0  ताग  ग्र  | ह: ह at थे  तथा  पानी  की  दर  प्रति  लाख  बढ़ता  ही  जाता हैं  ।  एक  जोर  तो  हम  १९२६

 गलन  से  अधिक  नहीं  बढ़ते  ।  के  समझौते  के  श्रतुसार  धन  नहीं  देना

 कुछ  दिन  पुर्व  शिमले  में  स्वायत्त  नासन  दूसरी  कौर  नयें  नये  बोर्ड  बना  कर  व्यय
 ननद

 बढ़ाते  जा
 इस

 का  शीघ्र  निर्णय  करना
 सम्मेलन  हुमा  था  जिस  की  सभा नेत्री

 चाहिये  ।
 राजकुमारी  जी  थीं  ।  उस  में  एक  संकल्प  पारित

 हुअ  था  जिस  के  अनुसार  कार्य  पूंजी  व्यय  के  त्रस्त  में  यह  बता  देना
 चाहती हूं  कि

 आधार  पर  किया  जानी  चाहिये  था  ।  afe
 हम  ने  कोई  संशोधन  क्यों  प्रस्तुत  नहीं  किया

 कुमारी  जी  का  यही  विचार  हे  तो  इस  प्रकार
 है  ।  हमें  खंड  ६  का  संशोधन  करना  चाहते  थे

 के  संकल्पों  पर  भी  हमें  विचार  ग्राह्य  करना
 परन्तु  वह  प्रस्तुत  विषय  ही  नहीं  हूं  ।  हम  इस

 चाहिये  ।  इस  समय  इस  fain  को  प्रस्तुत  विधेयक  के  विरोधी  हें  तथा  सरकार  से  यह  चाहते

 नहीं  किया  जाना  चाहिये  दिल्ली
 हैं  कि  वह  इस  प्रकार  का  विधेयक  प्रस्तुत  करे

 नगर
 लिका  जल  कर

 TST  रही  हो  ।  जिस  से  कि  नगरपालिका  को  सहायता  पहुंचे
 |

 उस  के  अधिक  व्यय  दिखाई  का  एक  कारण  ७ श्र  राजा  रमण  :

 यह  भी  है  कि  नई  दिल्‍ली  का  विकास  दिन  प्रति  यह  बिल  जो  राज  सदन  के  सामने  उस  के

 दिन  अधिक  होता  जा  रहा है  ।  तथा  पानी  विषय  में  मेरे  से  पु  दो  संसद  सदस्या  ओं  ने  aa

 के  जलाशयों  का  स्थान  परिवर्तन  करना  पड़ता
 विचार  सदन  के  सामने  यह  |  यह  हमारी

 ट् द्  बदकिस्मती ह  कि  इस  छोटे  से  बिल  में  जो  बातें
 ष  ।  इस  प्रकार  दिल्‍ली  नगरपालिका  को

 रक्खी  गई  उन  के  विषय  मं  हमारे  द्वारा
 इन  स्थानों के  निर्माण  &  लिये  कर्ज  लेना  पड़ता

 जिस  पर  सूद  देने  के  कारण व्यय  बढ़  जाता
 विचार  विरोध  सामने  रक्खा  जाय  ।  मगर

 हराकर  इसी  कारण  जल  की  दर  अब  १  ye  जिन  हालात  में  यह  बिल  सामने  भरा  रहा  है

 जाना  प्रति  गैलन  फके  स्थान  पर ३  '  Xe  प्रति  ait  जो  दिक्कतें  पुरानी  दिल्‍ली  में  रहने  वाले

 गैलन  हो  गई  है  ।  लोगों  को  जो  दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी

 के  अधीन  जनता  रहती  उन  को
 भोगना  पड़ता मेरे  विचार  से  यह  कहना  कि  जब  अन्य

 उन  को  सामन  रखते  हुए  हमें  विवाद  हो  कर
 संस्थायें  भुगतान  करती  हैं  तो  दिल्‍ली

 कुछ  बाते  इस  बिल के  खिलाफ  कहने  की  हिम्मत
 पालिका  को  क्यों  भुगतान  नहीं  करना

 होती है  ।  हम  यह  चाहते हें  कि  हमारी  सरकार
 व्यथें  है  तथा  इस  का  उत्तर  भी  श्रीमती  सुचेता

 कृपलानी ने  दे  दिया है  कि  अन्य  संस्थाओं  को  जो
 जनता

 कीं
 सरकर

 चिज्जी  जनता  के  दुःखों

 बहुत  सुविधायें  प्राप्त  हैं  ।  इसी  प्रकार  के  तक
 को  हमेशा  दूर  करने  का  प्रयत्न  करती

 उन  बातों  पर  गौर  करे  तौर  उन  पर  गौर  करने
 वित कें  प्रस्तुत  किये  जाते  हें  जिन  के

 के  बाद  इस  बिल  में  चाहे  संशोधन  किया  जाय स्वरूप  कर  देने  वालों  को  ही  पिसना  पड़ता  है  |

 मेरा  तात्पर्य  यह  है  कि  जल  जैसी  शभ्रावइ्यक
 शर  चाहे  इसे  वापिस  लिया  जाय  और

 eT  पर  कौर  रिक  कर  नहीं  लगाया  जाना
 चाहे  इसे  ठहराया  जाय

 चाहिये  ।
 में  समझता हूं

 कि  संसद्‌  के
 सभी  सदस्यों  को

 अन्तिम प्रदान  यह  है  कि  दिल्‍ली तथा  नई  इस  बात
 का  पूरा  परिचय  हे  कि  पुरानी  दिल्‍ली

 दिल्ली  के  लिये  हमे  किस  प्रकार  की  लासन
 की

 इस  समय
 क्या  हालत  है  कौर  उस  के

 रखनी  चाहिये  |  यह  बहुतों  सी  जब  हम  सामने  रखते  हें  तो  हमें  यह  सोचना  पड़ता
 qifarare  तथा  बोले  है  जिन  के  कारण  व्यय  हैकि

 कोई
 भी

 ऐसा  कार्य  जो  विधेयक के  रूप
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 )  विधेयक

 राधा

 म ंहो  चाहे  wea  किसी रूप  में  जो  सदन के  यहां  सैंकड़ों  ऐसी  जगह  हें  कि  जहां  पर

 सामने  alate  कि  जिस  से  जनता  की  परेशानी
 इंसान  हवान  से  भी  बुरी  तरह  रहते

 उन

 बढ़े  तो  उस  का  विरोध  करना  हमारे  लिये
 के  पास  न  कोई  पानी  पहुंचता |S  श्र  न  बिजली
 > ऋ निवायं  होना  चाहिये  ।  @)  श्र  न  उन  के  पास  कोई  बरच्छा  स्वच्छ

 मकान  हें  कि  जिन  मकानों  के  अन्दर  रह  कर
 हम  देखते  हूं  कि  इस  विधेयक  के  अनुसार

 सरकार  यह  चाहती  हैं  कि  जो  एग्रीमेंट  उस  ने  वह  झ्र पनी  जिन्दगी  को  एक  इंसानी  जिन्दगी

 की  तौर  पर  बसर  कर  सकें  ।  चारों  तरफ
 देहली  म्यूनिसिपल  कमेटी से  बहुत  वर्ष  पहले

 से  मं  देखता  हूं  कि  इस  बात  पर  बहुत  दुख किया  था  और  उस  एग्रीमेंट  के  मुताबिक  जो

 पानी  की  दर  दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  को
 प्रकट  होता हैँ  परन्तु  हालत  वैसी  ही  बनी

 इस  विधेयक  केਂ  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार देनी  पड़ती  थी  वह  भविष्य  में  न  रहे  बल्कि  जो

 रकम  खां  के  झ्रनुसार  जाती  हो  उसी  फके  शर  दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  के  बीच  में  जो

 मुताबिक  पानी  का  रट  कमेटी  को  देना  पड़े
 समझौता  उसे  समाप्त  किया जा  रहा

 हमारा  हना  यह  हे  कि  देहली  म्यूनिख पल  यह  समझौता  काफी  सोच  विचार  के  बाद

 कमेटी  एक  संस्था  हूं  कि  जिस  कौर  उक्त  बातों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए

 ह्य  जहां  अन्य  कमेटियों  से  खच  के संस्था  को  सरकार  से  पर्याप्त  सहायता

 नहीं  मिलती है  कौर  जो  उस  के  साधन  अथवा  पानीਂ  की  दर  लीਂ  जाती  है  वहां  दिल्ल  म्यूनिसिपल

 कमेटी  से  तीन  कराना  प्रति  हजार  गैलन  से  प्रतीक
 grad?  सीमित  are  साधनों  पर  प्रतिबन्ध

 लगा  gat  उन  प्रतिबन्धों  के  कारण  जो  नहीं  लिया  जाता  ॥  इस  विधेयक  के  द्वारा

 म्यूनिसिपल  कमेटी  की  शभ्रामदनी  होनी  चाहिये
 aa  के  अनुसार  वह  एक  जरूरी  चीज

 वह  नहीं  होती  हैँ
 ।

 राज  श्राप  देखते  हैं  कि
 शर  होनी  इस  को  समझौते  के  विपरीत

 सारे  भारतवर्ष  मं  जो  बड़े  बड़े  दहर  वहां
 दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  से  वार्षिक  मांगा

 जायेगा  |  में  यह  समझता  x
 ह  यह  बिल्कुल की  म्युनिसपैलिटियों  की  आमदनी  के  साधन  में

 एक  बिजली  का  वितरण  पानी  का  वितरण  अनुचित  सन्‌  PERE  में  जो  समझौता

 जमीन  की  बिक्री  होते  यह  तीनों  जरिये  5.0  था  उस  को  प्राज  ठुकराया  जा  रहा

 nat  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ  में  ह  कौर  इस  केन्द्रीय  सरकार  को  दिल्‍ली  के  हालात  को

 देखते  हुए  दिल्‍ली  म्यूनिसिपैलिटी  को  सहायता उन  जितनी  भी  झ्रामदनी  किसी  एक

 म्यूनिसिपैलिटी  को  हो  सकती  उस  से  देनी  परन्तु  विधेयक  के  द्र  जो

 सहायता  उस  समय  दी  गई  aa  को दिल्‍ली  की  म्यूनिसिपैलिटी  वंचित हूँ  ।  बार  बार

 यह  प्रश्न  देहली  की  सरकार  के  सामने  कौर  भी  अराज  वापिस  लिया  जा  रहा  है  ।

 ९  ते
 भारत  सरकार  फके  सामन  लाया  गय  |  लकन इस  ऐसा  करने  का  नतीजा

 लाम  हाल  यह  होगा

 wet  पर  एक  ही  उत्तर  कमेटी  को  मिलता  कि  दिल्‍ली  की  जनता  को  जिस  को  वैसे  ही  पानी

 रहा  है  कि  यह  साधन  केन्द्रीय  सरकार  अपने  की  कमी  का  अनुभव  तौर  भी  ज्यादा

 ही  हाथ  में  रखेगी  ।  नतीजा  उस  का  यह
 है  कि  उठाना  पड़ेगा  ।

 क्योंकि  म्यूनिसिपल  कमेटी

 उन  की
 शक्ति  बहुत  सीमित  हैं  श्रौर इस इस  कारण  पानी  की  दर  बढ़ाने  पर  बाध्य  होगी  कौर  यह

 दिल्‍ली में  रहने  वाली  लगभग  १४  लाख  जनता  एक  एसी  सख्ती  ऐसी  तकलीफ  होगी

 की  ठीक  सेवा  नहीं  हो  पाती  wie  तकलीफ  जिस  को  दिल्ली  की  ara  जनता  बर्दास्त

 बढ़ती  जाती  है  |  नार  इस  में  मुझे  WH  है  ।  में  समझता हूं
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 विधेयक

 कि  कोई  भी  सरकार  यदि  इस  प्रकार  के  समझौते  लोगों को  इतनी  तकलीफें न  हम  पूरी  तौर

 करती  ह  अर  जिन  विचारों  के  झर घिन  वह
 पर  उन  को  पानी  पहुंचा  नहीं  सकते  यह

 समझौते  होते  जब  तक  वह  विचार  कायम  दानिशमंदी  होगी  कि  हम  इस  विधेयक  को

 रहते  तब  तक  उस  को  उन  समझौतों  पास  करने  पर  इसरार न  करें  श्र  दिल्‍ली  वालों

 को  निभाना  चाहिए  |  तक  के  सामने  की  तकलीफों  को  न  बढ़ायें  |

 जो  aes रक्खे  गये  हूं  उन  से  यह  पता  चलता  अन्त  में  मेरी  स्वास्थ्य  मंत्राणी  जी  से

 है  कि  पिछल े४५,  ६  वर्षों  जब  से  सिखों में  फिर  यह  प्रार्थना  है  कि  वह  राज  इस  विधेयक  को

 कुछ  इजाफा  यानी  जो  fra  म्यूनिसिपल
 इस  सदन  म  पास  न  बल्कि इस  को

 कमेटी  पहले  देती  रही  और  जो  अराज  तमाम
 श्र  ज्यादा  गौर  के  साथ  अर  ज्यादा  भ्रच्छे

 खच  को  ले  कर  पड़ता  उस  में  बहुत  थोड़ा  तरीके  पर  ठहर  कर  जल्दी  करने  से  जनता

 सा  फक  पड़ता  हें  भ्र  सारी  रकम  जो  कि
 की  तकलीफें  बढ़  जायेंगी  श्राम  लोगों  में

 इस  मद  मं  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  को  दिल्‍ली
 सन्तोष  होंगा  |

 म्यनिसपल  कमेटी  पर  खच  करनी  पड़गी

 वह २,  ३  लाख  के  बीच  में  रानी  हो  सकता
 शना  नवल  प्रभाकर

 है  कि  यह  रकम  कछ  थोड़ी  ज्यादा  हो
 रक्षित  भ्रनुसूचित  यह  जो

 लेकिन  यह  इतनी  थोड़ी  रकम  है  कि  इस  विधेयक  हमारे  सम्मुख  देखने  में  तो  ठीक है

 भर  इस  मं  केवल  यही  है  कि  जो  ३  प्रा ८  की
 बात  का  ध्यान करते  हल्की  g,  १०  लाख  जनता

 दर  मकसद  की  गई  यदि  वह  ३  Blo इस  से  लाभ  उठाती है  केन्द्रीय  सरकार  को  एसा
 तह  रहेंगी  तो  म्यूनिसिपल  '  मेरी  उसे

 विधेयक ला  कर  हमें  इसे  मंजूर  करने  के

 लिय  बाध्य  नहीं  करना  चाहिए  |  बर्दाशत  गार  यदि  ३  ato

 ऊपर  उस  की  कीमत  जायंगी  तो  वह  भारत
 हम  यह  भी  जानते  हं  कि  दिल्‍ली के  भविष्य

 के  सम्बन्ध  में  अनेक  प्रकार  की  चर्चा  चलती
 सरकार  देगी  ।  यह  मसला  हमारे  सामने

 यह  कहना  कठिन  है  कि  इस  का  भविष्य  म  इस  सदन को  बताना  चाहता  हुं  कि

 रहता  है  में  कारपोरेशन  हो  यह  भी  दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  का  जो  क्षेत्र  है

 चर्चा चल  रही  है  प्यार  इस  का  फैसला  जल्दी
 उस  म॑  नई

 दिल्‍ली
 की  तरह  की  अवस्था  नहीं

 ही  होने  वाला  है  फिर  सरकार  इस  विधेयक  उस
 में

 सब
 तरह  के  श्रादमी  न्र ्य पह ४  पर

 इतनी  जल्दी  से  क्यों  पास  करना  चाहती

 oa
 दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  केਂ  क्षेत्र  में  of

 घिकांरा
 &  qo  समझता  हूं  कि  नगर में  गरीब  लोग

 रहते  हें  ।  कुछ  ऐसी  बस्तियां

 स्वास्थ्य  मंत्राणी  जी  या  उपमंत्राणी  जी  से  यह
 जो  गरीब  मजदूरों की  उन  गरीबों पौर

 बर्खास्त  करूं  तो  बिल्कुल  वाजिब  होगा  कि
 मजदूरों  में  यह  क्षमता  नहीं  है  कि  वह  ६

 इस  विधेयक को  यहां  ला  कर  वह  इतनी  जल्दी  यहां नल  लगवा  सक  नल  लगवा कर  उस

 इस  हम  से  पास  कराने  की  कोशिश न  से  पानी  ले  इसलिये  उन  तमांम  स्थानों  पर

 करें  दि ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  ने  नल  लगाये  हुए

 सारे  दिल्‍ली शहर  के  कुछ  इलाके
 हैं  जिन  का  व्यवहार  वह  गरीब  लोग  करते

 एसे  हूं  जहां  दूसरी  सनौर  तीसरी  मंजिल  तक  पानी  इस  विधेयक  को  पास  करने  कां  परिणाम  यह

 पहुंच  नहीं  पाता  अर  रानी  का  हाहाकार  होगा  कि  दिल्‍ली  म्युनिसपल  कमेटी  के  ऊपर

 खास  तौर  से  गर्मी  ऐसे  मौके
 पर

 दौर
 इन  कुछ  लाख  रुपयों  का  बोझ  जायेगा  श्र  वहं

 हालात में  जब  कि  हम  देखते  हैं  कि  दहर  के
 पानी

 की
 सप्लाई  में  कठौती  करने  वे  साधन
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 )  विधेयक

 नवल

 gant  ।  अर  ऐसे  साधनों  को  ढूंढ़ने  के  लिये पर्  कप  निकाल  कमेटी  ने  कुछ  सुझाव  भारत  स

 जिन  लोगों  ने  नल  के  कनेक्शन  लिये  हुए  को  स्वीकृति  के  भेजे  थे  लेकिन  भारत

 उन  को  तों  वह  काट  नहीं  हो  सकता  है  सरकाल  ने  उस  की  इन  तलवारों  का  ठुकरा

 के  कुछ
 रेट  बढ़ा  लेकिन  जो  लोग  पैसा  नहीं  दिया  है  ate  कहा  है  कि  उन  के  लिये  यह  सम्भव

 रे  सकते  हैं  ओर  जो  फ़ो  पानी  ले  जो  नहीं  है  कि  वे  ऐसे  टैक्स  लगाने  की  स्वीकृति

 शुल्क  पानी  प्राप्त  करते  उन  के  प्रयोग  केਂ  में  माननीय  जी  से  प्रार्थना  करता हूं

 नलों  को  कम  कर  दिया  जायेगा  |  इस  के  कि  वह  उन  गरीब  लोगों  का  अवश्य
 ख्याल  रखें

 कारण  यह  होंगा  लोगों  में  सन्तोष  की  जो  कि  दिल्‍ली
 म्यूनिसिपल  कमेटी  के*क्षत्र  में

 पद
 भावना  कौर  उन  में  एजुकेशन  रहते  हं  अर  उन  की  भलाई  को

 ध्यान
 में

 ag  प्रदर्शन  वगैरह  करेंगे  ae  दूसरों  में  भी
 रखते  हुए  इस  बिल  को  पास  न  करवायें  ।  यहाँ

 असन्तोष  की  भावना  |  चंद  लाख  बात  तो  श्राप  निश्चित  सी  ही  समझिये  कि

 रुपयों  के  लिये  इतना  बड़ा  सन्तोष  हमारी  जसे  हो  यह  बिल  पास  हो  जायेगा  तो  सब  से

 सरकार  उत्पन्न  यह  कोई  वाली  बात  देहली  म्यूनिसिपल  कमेटी  की  निगाह

 हमें  दृष्टिगत  नहीं  होती  में  माननीय  उन  नलों  में  से  कुछ  को  बन्द  कर  देन  को  तरफ

 मंत्री  जी  से  यह  प्रार्थना  करूं  कि  या  तो  जायेगी जहां  से  कि  श्राज तक  गरीब  लोगों
 को

 वह  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लें  या  उस  पर
 मुफ्त  पानी  मिलता  इसलिये  में  मंत्री

 ga:  विचार  करें  at  इस  को  एक  अच्छे  ढंग  जी  से  प्राथना  करूंगा  कि  वह  या  तो  इस

 में  इस  सभा  के  अन्दर  पेश  करने  की  कृपा  विधेयक
 को

 बिल्कुल
 ही  वापस  ले  लें

 शौर  यदि

 उन  के  लिये  इस  विधेयक  को  वापस  लेना

 सम्भव  न  हो  तो  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  के  ऊपर
 दे  ह  ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  ने  सीमित

 qa:  विचार  कर  के  फिर  इस  को  इस  सदन  में
 साधन  हैं  कौर  उन  सीमित  साधनों  से  ही  वह

 लाया  जायें  |

 पैसा  इकट्ठा  कर  सकती ह्  इन  साधनों  में  से

 एक तो  टर्मिनल  टेक्स  है  जिस  के  जरिये  से  जो  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  )  ह

 बाहर  से  जाती  हें  उन
 पर  साधारण  भी  चुंगी

 जिस  समय  दिल्‍ली  जल  तथा  नाली  व्यवस्था

 चीजें  लगती  है  कौर  उस
 से

 पैसा  इकट्ठा  किया  संयुक्त  बोर्ड  स्थापित  किया  गया  बो

 ने  केन्द्रीय  सरकार  और  दिल्ली  नगरपालिका जाता  ह्  इस  के  ग्र लावा  हाउस  टैक्स  जो  है  वह
 की  सम्पत्ति  इस  देती  पर  ले  ली  थी  कि  उस

 का राज  अपनी  पूरी  सीमा  तक  पहुंच  चुका  है  म्यार

 मूल्य  ५०  वर्षों  में  श्रवंवाषिक  feat  के

 पकता  है  ।  इसी
 तरह  से

 कौर  जितने  भी  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  are  दिल्‍ली  नगरपालिका

 Ta  हैं  वह  पहले  ह  इतने  ज्यादा  बढ़  हुए
 को  दिया  ae  उस  पर  प्रतिशत

 पचास  aq
 हें किनारे उन  में  ale  ज्यादा  बढ़ौतरी  की  प्रति  वर्ष  ब्याज  लिया  जायेगा  |

 का  वह
 काल  अभी  समाप्त  नहीं  |

 इस

 अधिनियम  में  एक  यह  उपबन्ध  यह  बोड़ें
 के  काबिल  अग्रतः  अगर  यह  सोचा

 जाए  कि  टैक्सेज को  कुछ  कौर  बढ़ा  कर  लागत  की  गढ़ना  करेगा  कौर  लागत  दिल्‍ली

 दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  भ्र पता  काम  चला  नगरपालिका  का  तथा  अरन्य  क्षेत्रों
 से  चिन्ह

 लेगी
 तो  मेरे  विचार  में  यह  असम्भव सी  बात

 लाभ  ली  जायेगी  ।  परन्तु  सरकार  ने

 हां  कुछ  दूसरे  टैक्स  लगाने  के  लिये  देखा  कि  समिति  द्वारा  किये  जाने  वाले  व्यय  का
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 )  विधेयक

 भुगतान  करना  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  लिय  श्री  एस०  सो०  शाह  कया म  कुछ

 असम्भव  उस  ने  कहा  कि  सरकार  मिनटों  में  उत्तर  सकता हुं
 ?

 दिल्‍ली  नगरपालिका  की  दौर  से
 भुगतान  उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  स्वास्थ्य

 करेगी  ;  PERE  से  जबकि  दिल्ली  नगरपालिका
 हमत ह  -?

 की  mt से  कभी  होती  ax  सरकार  उसका

 वज़ीर  खर
 |

 भुगतान  करता  रे 2  |

 श्री  एम०  Alo  शाह  :  बात  बड़ा  साधारण

 इस  समय  जब  कि  विस्थापित  लोगों  को
 प्रश्न यंह  है  कि  क्या  यह  जल  व्यवस्था

 के  दिल्‍ली  नई  दिल्‍ली
 ऐसी  सेवा है है  जिंस पर  कर  लगाया  जाये  या

 का  इतना  विस्तार  हो  रहा  यदि  केन्द्रीय
 यदि जल  व्यवस्था एसी  सेवा  है  जिस  पर

 सरकार  बोड़  सहायता  देना
 बन्दर

 कर  देती
 कर  लगाना  चाहिए  तो  देश  भर  म  समस्त

 तो  यह  उचित न  जब
 कि

 विस्थापित  प्राधिकारों को  जो  व॑
 व्यवस्था  पर  व्यय

 लोगों  के  लिये  मकान  बनाये  जा  रहे  तो  उन्हें
 ह  ।  हो  सकता  है है  कि  उन्हें करतें हें  मिलता है

 जल-सुविधा  भी  देनी  होगी  |  इस  समय
 कोई  काम  न  होता  n fo]  कौर  वास्तव  में  दिल्ली

 दिल्‍ली  नगरपालिका  इस  बोड़  द्वारा  किय
 जल  तथा  नारन  व्यवस्था  संयुक्त  बोझ  को

 नाने  ates  व्यय  किस  प्रकार  उठा  सकती

 लाभ  नहीं
 होता

 वे  पानी  देते  हैं

 |  उन्हें  व्यय

 21  सरकार  इस  पर  विचार  करे  ix

 कम  से  कम  उस  समय  तक  प्रतीक्षा  करे  जब.तक

 कि  लोग  पूर्णतया  स्थापित  न
 क्षत्र म  लगभग  एक  लाख  मकान  हें  प्रौढ़

 सब  को

 हो  जाये ं॥
 पानी  मिलता  परन्तु  केवल  ,000  मकानों

 श्रम  चन्द्रशेखर  समस्त  Ad  में  पानी  के  नल  हैं  प्रौढ़
 उन

 में  से  केवल
 १८०००

 सदस्य  विद्यमान  सं विहित  उपबन्ध  केਂ  लाग  मकानों में  मीटर  न्  लगभग  ६६,०००  मकानात

 रहत  कौर  केन्द्रीय  सरकार  पर  उत्तरदायित्व  सार्वजनिक नलों  से  पानी  लेते  हें  और  वे  इस
 के

 के  रहन  क  पक्ष  म  ह  ।  यह  संबधी  समझ  म  लिये  कोई  भगतान  नहीं  करते
 ।  यदि  प्राय  अरन्य

 ईरान  वाली  बात  2  कि  कोई  भी  स्थानीय  संस्था  बड़े  नगरों  में  जायें  तो  श्राप  देखेंग  कि  जब  भा

 प्रसन्नता पु क  भुगतान  करन  का  उत्तरदायित्व  कोई  सार्वजनिक  नलों  पाना  लेता  उसे

 जो  wa  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  ऊपर  था  साधारण  जल  मृत्य  देना  पड़ता  ।  जिन

 अपनी  मर्जी  से  ग्रस्त  ऊपर  न  लेना  चाहेगी  |  मकानों  में  पानी  के  नल  नहीं  वहां  बिना  पानी

 वार्षिक  श्रंदादान
 के  काम  नहीं  हो  वे  सार्वजनिक  नलों  से

 पाध्यक्ष  महोदय

 की  रासत  राशि  क्या
 पी  लेते  उन  सब-लोंगों से भी से  कुछ

 कर  अवद्य  लिया  जाना  चाहिये  जिन  के  घरों

 राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री  में  पानी के  नल  हें  अरार  जो  सार्वजनिक

 इस  को  स्रोत  लगभग  नलों  का  न् श्रधाग  करते एम  ०  सा

 २  लाख  रुपय
 >

 क्योंकि  पिछले
 नगर  में  जल  व्यवस्था  सम्बन्धी  योजना

 वर्षो  कॉ  राशियां  ,€  ०  oo  ०रुपय
 के  विस्तार  के  सम्बन्ध  स्वाभाविक  है  कि

 255,00  ौर  292,000 44q Zz रुपय  =  |
 ise  रकार  और  केन्द्रीय  सरकार  Wasa

 उप  eae  महोदय  क्या  केन्द्रीय  सरकार  या  ऋण  वह  विस्तार  योजना  के  लिये

 के  लिये यह  व  aq  बड़ी  राठी है  ?
 है  और  उसे  विवादास्पद  प्रश्न  से  नहीं  मिलाय
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 एम०  सी०

 जा  विवादास्पद  बात  नगरवासियों  को  को  यह  ग्रनुदान  देते  रहने  में  कोई  औचित्य

 पानी  देने
 की  है  न  कि  जल  व्यवस्था  सम्बन्धी  नही ंहै  ।  मेरा  ख्याल है

 कि  यह  दिल्‍ली

 योजनाओं  के  विस्तार  की  ।  यहं  ठीक है  कि  नगरपालिका  का  गतंव्य  है  कि  वह  जल  तथा

 राज्य  सरकार  जोर  केन्द्रीय  सरकार  को  नाली  व्यवस्था  बोर्डे  को  दिय  जाने  वाले

 व्यवस्था  सम्बन्धी  योजनाकारों  के  विस्तार  के  लिय  रिक्त  धन  की  प्राप्ति  के  लिये  साधन  खोजे  |

 व्यवस्था  कंपनी  परन्तु  यहां  प्रश्न  यह  है  ग्र घि नियम  में श्री  स०  Fo  नायर

 कि  क्या  उस  सेवा  के  लिये  भुगतान  न  किया  स्पष्ट  शर्ते है  कि  तीन  art  प्रति  एक  हजार

 जाये  ।
 में  पहिले  बता  चुका  हूं  कि  इस  जल  गलन  के  अतिरिकत  घन  का  भुगतान

 भारत

 अवस्था  से  कोई  लाभ  नहीं  कमाया  जाना  सरकार  करेगीं  |

 परन्तु  पानी  लेने  वालों  को  उस  की  वास्तविक  श्र  BAHo  ao  दाह  इस  बारे

 लागत  का  भुगतान  अवश्य  करना  चाहिये  |
 मुझे  कोई  भ्रम  नहीं  हम  ने  विधि  मंत्रालय  से

 >
 सरकार  उस  अधिक  कराधान  नहीं  करना  भी  परामर्श  कर  लिया  हैं  और  उन्हों  ने  कहा

 चाहतीਂ  जितना  कि  वास्तव  में  जल  तथा  नाली  कि  कोई  वैधानिक  भार  नहीं  १६२६

 व्यवस्था  बोझ  को  भूगतान  करना  पड़ता  है  |  में  कुछ  विशेष  परिस्थितियों  में  सरकार  इस

 यह  है  कि  सदा  सरकार  पार्टी  का  मूल्य  ante  रक्त  धन  का  भुगतान  करना  स्वीकार  किया

 क्यों  देती  इस  सम्बन्ध  में  वैधानिक  अभाव  aa  परिस्थितियां  पूर्णतया  बदल गई  हूं  |

 नहीं  है  क्योंकि  हम  ने  विधि  मंत्रालय  से  परामर्श  उस  समय  सरकार  का  यह  विचार  कभी न
 था

 कर  लिया  है  ।  कि  किसी  अतिरिक्त  धन  का  भुगतान  करना

 शी  ato  के०  नायर  परन्तु  सामग्री  के  मृत्य  में  कुछ  वुद्धि  होने

 के  जैसा  माननीय  उपमंत्री  बता
 यह  वैज्ञानिक  ara  ग्र धि नियम  में  यह  शत

 है  ।  चुके  इस  श्रतिरिक्स  धन  राशि
 का  भगतान

 करना  पड़ा  ।  इस  के  केन्द्रीय

 एम०  शाह  :  विधि  मंत्रालय
 वेतन  झ्रायोग  द्वारा  निर्धारित  किये  गये

 को  परामर्श  लेਂ  लिया  गया  है  रोक  हमें  बताया
 चोरियों  के  वेतनों  में  होना  भा  इस  का

 एक

 कारण है  ।  राज  कल  उस  अनुदान  को  देते

 ५. ह  सा०  Fo  नज़र  :  वैधानिक  साभार  रहने में  कोई  औचित्य नहीं  है  जो  अधिनियम

 है  |
 ||

 पारित  करते  PERE  श्रावक था  ।

 में  यह  कहता हुं  कि  कोई  वैधानिक  AMAT
 att  एम०  ato  दाह  यदि  वैज्ञानिक

 आभार  है  तो  दिल्ली  नगरपालिका  न्यायालय  में  नहीं है  कौर  १९२६  के  प्रीमियम में  जो

 दावा  कर  सकता  है  शार  केन्द्रीय  सरकार  से  घन  है  उसे  इस  संशोधन  द्वारा  समाप्त  करना

 प्राप्त  कर  सकती  Pey?e  से  पिछले  चार  इसी  कारण  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया

 या  पांच वर्ष  से  इस  मामले  पर  विचार  विनिमय  है  ।

 श्री  सो०  क०  नायर  उठे
 हो  रहा  भ्र  विधि  मंत्रालय  से  परामर्श

 लेने  के  उपरान्त  सरकार  इस  निश्चय  पर  उप  ध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्यक्ष  है  कि  इस

 पहुंची  है  कि  उस  में
 कोई  देवानीक  साभार  नहीं  सम्बन्ध  में  कुछ  अम  $  माननीय  मंत्री

 पानी  की  व्यवस्था करने  पर  होने  वाले  व्यय  के  कहने
 ar  afer  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध

 की  पूति  करने  के  दिल्‍ली
 नगरपालिका  में  ig  सं  विदा  साभार  नहीं  केन्द्रीय  सरकार
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 यह  अंशदान  किसी  चीज  के  बदले  में  नहीं  दे
 कंस्ट्रक्शन  मगर

 उन
 पर  टेक्स

 लगाना

 रही  परन्तु  इस  भ्र धि नियम में  सरकार  ने  चाहते  हें  लगा  दीजिये  ।

 स्वेच्छापूर्वक क  सहायता  देने  का  साभार  ले  लिया
 श्री  एम०  सी०  शाह  :  स्थानीय  संस्थाओं

 यदि  यह  अधिनियम  समाप्त
 कर

 दिया  जाता
 का  मुझे  लगभग  २५  वर्ष  का  प्रभव  है

 ।

 है  तो  भूगतान  करों  के  न  होंगे  अन्य  स्थानों  में  वे  यह  करती  हैं  कि  वे  सार्वजनिक

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  यह  सहायता  किसी  चीज
 नलों को  प्रयोग  करने  वालों  से  जल  का  साधारण

 के  बदले  में  कर  रही  है  तो  इस  अधिनियम  को  कर  लेती  में  यह  नहीं  कहता  कि

 समाप्त  करने  का  उसे  कोई  भ्रधिकार  न  होगा  |

 वे  उतना  भुगतान  जितना  कि  पानी  के  नल
 फिर  भी  यदि  वे  इस  अधिनियम  को  समाप्त

 वाले  मकानों  में  रहन  वाले  करते  हें  दिल्‍ली
 करते  ह  तो  दिल्‍ली  नगरपालिका  को  न्यायालय

 नगरपालिका को  यह  पानी  लेने  वालों  से  लेना
 में  दावा  करने  का  अधिकार  होगा  ।  यदि

 यद्यपि  यह  थोड़ा  सा  ही  धन  हो  ।

 नगरपालिका  ने  इस  के  उपलक्ष  में  कि
 जल  व्यवस्था  सम्बन्धी  योजनाओं  के  विस्तार  के

 ने  यह  भुगतान  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  नगरपालिका  का  राज्य  सरकार  कौर

 कुछ  कर  दिया  है  तो  इस  अधिनियम  को
 केन्द्रीय  सरकार  से  आधिक  भ्रन॒दान

 समाप्त  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  स्थिति
 या  ऋण  मांग  सकती  उन्हें  भ्रनुदान मिल

 में  यह  एक  भिन्न  मामला  होगा  और  कदाचित
 सकता  ५०  प्रतिशत  ऋण  शादी  दिल्‍ली

 फिर  इस  के  निर्णय  के  लिये  न्यायालय  में  जाना
 ५  नगरपालिका  के  लिय  ये  सारी  बातें  परन्तु

 पड़  |
 कम  से  कम  सेवा  का  सारा  व्यय  नगरपालिका

 को  बो०  एस०  मति  इस  को  करना  चाहिये  ।  इस  साधारण  कारण  से

 वैधानिक  आभार  के  afar  यह  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया
 है

 ।

 आभार  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?
 श्रोतों  चन्द्रशेखर  श्रीमती  रेण

 को  एम०  सी०  श  कोई  नैतिक  आधार  चक्रवर्ती  ने  कहा  था  कि  पानी  व्यवस्था  को  देख

 नहीं  है  रेख  करना  स्वास्थ्य  मंत्रालय  का  कार्य  है  |

 एक  aaa  a  सदस्य  :  सामाजिक  आधार  उन्हें  राष्ट्रीय  जल  व्यवस्था  तौर  स्वच्छता

 के  बारे  में  क्या  है  ?  नाओं  का  अवद्य  बोध  होगा  जिन  के  अनुसार

 नगरीयक्षेत्रोंको  १२.८६  लाख  रुपये  और
 एम०  सं।०  दाह  सरकार  ग  उस

 ग्रामीण
 क्षेत्रों  को  ६  लाख  रुपये  ऋण  दिये  गय

 समय  को  कुछ  परिस्थितियों  में  यह  धन

 दिल्ली  नगरपालिका  को  देना  स्वीकार  किया

 था  wa  हम  कहते  हें  कि  परिस्थितियां
 श्री  एम०  सी ०  शाह  :  करोड़

 बदल  गई  हैं
 ।  अब  हम  महसूस  करते  हं  कि  गेंद

 इस  का  भुगतान  करना  दिल्ली  नगरपालिका  ग्रामीण  क्षेत्रों  को
 श्रमिक  सहायता  के

 का
 मेंने  बताया  था  एक  लाख  मकान  रूप  में  ।

 हैं  और  उन  मे  से  केवल  ३१,०००  मकान  कर

 देते  टे  ।  अन्य  Be&,000  मकान कोई  भी  कर

 श्री  एस०  एस०  मोरे

 नहीं  देते  ।  व्या

 में  एक  औचित्य  प्रत  उठाना  चाहता  हुं  ?

 be  |  या  सर  कारी  दीर्घा
 में  बैठने  वाला  कोई

 श्री  नवल  प्रभाकर  जिन  घरों  का  श्राप  व्यक्ति  कोई  शुद्धि  कर  सकता  है  या  सुझाव
 जिक्र  कर  रहे  वे  अन-प्रयाराइज्ड  दे  सकता है  ?
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 उपाध्यक्ष  महोदय  साधारणतया  विशेष  कर  लगा  कर  दूर  को  जा  सकती  है  ।

 सरकारी  दीर्घा  में  बैठने  वाले  किसी  भी  इस  प्रकार  वह  ५ अपत  कमी  केन्द्रीय  सरकार

 व्यक्ति  को  ज़ोर  से  हिदायत  नहीं  करनी  पर  निभर  रहे  बिना  ही  पूरा  कर  सकती  है  ।

 चाहिये  ।  कोई  भी  अन्य  माननीय  सदस्य  वहां
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  मेरा

 जा  सकते  सचेतक  वहां  जा  सकता  है  ।

 कहना  यह  है  कि  जब  तक  पू  जीगत  व्यय  कम
 इस  मामले  कदाचित  उन्हों  ने  यह  सोचा

 नहीं  होगा  तब  तक  पानी  की  दर  घटाई
 होगा  कि  हम  उन  की  बात  न  सुन  पायेंगे  ।

 जा  सकेगी  ।  भविष्य  में  सरकार  यह  नीति

 दस
 के

 बाद  ऐसे  खले  रूप  से  प्र  जोर  से
 ग्रसना  सकती  है  कि  अराधी  राशि  अनुदान  के

 कोई  बात  नहीं  कहीं  जानों  चाहियें  ।

 रूप  में  तथा  प्रा  ऋण  के  रूप  में  दी  जायें  ।

 श्र/मर्ता  चन्द्र दा खर  दस  के  अलावा

 दिल्‍ली  में  पानी  की  कीमत  कोई  बहुत  ज्यादा

 नहीं  बढ़ी  है  ।  यहां  पर  १  राना  €  पाई  से
 श्री  एस०  ato  शाह  :  जहां तक

 दिल्‍ली

 का  इ  यहां  जल  व्यवस्था  के  लिये  एक
 बढ़  कर  RB. 8  MAT  हो  गई  है  जबकि  अन्य

 विद्रोह  प्रबन्ध  है  ।  सभी  जगह  स्थानीय  निकाय
 नगरपालिकाग्रों  में  यह  yt ig  ort  से  ले  कर

 जल  व्यवस्था  के  लिये  कोई  न  कोई  प्रबन्ध
 १  रुपया  तक  है  ।

 करते  हें  वे  इस  सम्बन्ध  में  किसी  अन्य

 यह  भी  कहा  गया है  कि  दिल्‍ली  करण  से  संविदा  कर  लेते  हें  ।  दिल्‍ली  को  ही

 पालिका  के  साथ  पक्षपातपूर्ण  बर्ताव  क्रिया  लीजिये  ।  यहां  जल  तथा  नाली  व्यवस्था

 जा  रहा  है  जबकिਂ  aa  स्थानीय  निकायों  संयुक्त  ate  है  ।  यदि  ais  पानी  की  दर  से

 को  दिक्षा  सम्बन्धी  भ्रनुदानों  आदि  के  विषय  कोई  लाभ  कमाता  है  तब  तो  माननीय  सदस्या

 yo  अ्रघिमान  दिया  जा  रहा  है  ।  लेकिन  ये  ने  जो  कुछ  कहा  उस  में  कोई  ग्रौचित्य  हो

 ar
 सब  बातें  यहां  संगत  नहीं  र  |  यदि  ये  सब  सकता  है  ।  यदि  बोड  पानों  के  पाइप  बिछाना

 बातें  मंत्रालय  को  बताई  जायें  तो  अगले  चाहे  या  ak  अधिक  जलदाय  बनाना  चाहे

 भ्र वसर  पर  उन  पर  ध्यान पु वेक  विचार  या  ऐसा  ही  कोई  अन्य  कार्य  करना  चाहे  |

 किया  जायेगा  |  जहां  तक  मझ  पता  सरकार  जिस से  जल  व्यवस्था  gare  हो  तव
 तो

 से  दिल्ली  नगरपालिका  को  मकानों  में  मीटर  इन  पू  जगत  निर्माण  कार्यों  के  लिये  अ्रनुदान

 लगाने  के  लिये  कग  देने  से  कम  इन्कार  र  ऋण  दिया  जा  सकता  है  ।  जहां  तके

 नहीं  frat  |  इस  के  पति  दिल्‍ली  में  जमुना  नदी  से  पानी  की  व्यवस्था  करने  का

 मकान-कर  थो  बहुत  कम  सम्बन्ध  यह  काय  जल  तथा  नाली  व्यवस्था

 है  ।  लगभग  १०  प्रतिशत  जल-कर  संयुक्त  बोर्ड  द्वारा  किया  जा  रहा  है  जोकि

 कोई  बहुत  ज्यादा  नहीं  होगा  ।  एक  अलग  निकाय  |  जैसाकि  में  पहले

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  सरकार  q  भी  कह  चुका  यदि  कोई  यह  समझा  सके

 नगरपालिका  को  जल-कर  नाली  व्यवस्था  संयुक्त  बोर्ड

 त्र  का  व्यय  wap  तब  तो  यह  व्यय  कम लगाने  की  हिदायत  दी

 किया  जा  सकता  है  पानी  की  कीमत चन्द्रशेखर  :  जी  हां  ।  हिदायत

 दी  गई  है  ।  भी  ३  ७  से  कम  को  जा  सकती  है  ।  श्राप

 को  जल  तथा  नाली  व्यवस्था
 संयुक्त  न« अन्त  में  में  कहना  चाहती  हूं  कि  दिल्‍ली

 नगरपालिका  के  सम्मुख  जो  वित्तीय  कठिनाई  कें  हिसाब  देखना  पड़ेगा  जोकि

 उपस्थित  है
 वह  मीटरों  पर  साधारण  कर  या  कितने  ही  स्थानीय  निकायों  को  पानी  देना  है  ।
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 )  विधेयक

 लाभ  नहीं  उठायेगी  |  मेरा  कहना  भी  यह सरदार  ए०  एस०  सहगल

 डिप्टी  मिनिस्टर  साहब  ने  mont  जवाब  देते  कि
 जल  व्यवस्था  से  कोई  लाभ  नहीं  कमाया

 ए  बताया  कि  दिल्‍ली  म्यूनिसिपैलिटी  में  जो
 जाना  चाहिये

 ।
 कम  से  कम  वह  उतना  तो

 लोग  रहते  हू  उन  में  से  बहुत  बड़ी  तादाद  लेगी  जितना  कि  उसे  जल  तथा  नाली  व्यवस्था

 ऐसे  लोगों  की  जिन  के  मकानों में  पाइप  aaa  ate  को  देना  पड़ता  है  ।

 नहीं  लगे  ।
 कुछ  थोड़े  से  लोगों  नें  wa  श्री  राधा  रमण  :  म॑  यह  निवेदन  करना

 यहां  पाइप  लगाये हुए  और  वह  लोग  चाहता  हं  कि  बहुत  से  लोग  भ्र पने  ग्रसने  मकानों

 मीटर  के  जरिये  से  रंट  yar  करते  ह  ।  में  म  नल  लगवाना चाहत  ह  ।  परन्तु इस  म
 यह  जानना  चाहता  कि  जिन  लोगों ने  जो  कठिनाई  होती  हे  वह वह  स्पष्ट है  |  आप

 अपन  यहां  पाइप  नहीं  लगाय  हुए  हं  उन  में  नेह  ही  में  समाचार  पत्रों  में  भी  पढ़ा
 कितनी  तादाद  उन  रिफ्यूजियों  की  है  जो

 होगा  कि  हम  इन  गन्दी  बस्तियों  को  समाप्ति

 दिल्‍ली  मेरा  कर  बसेਂ हें  |
 पर  ज़ोर  देते  रहे  ह  ।  नगरपालिक्रा की  विधियां

 श्री
 एम०  ato  शाह  :  १  लाख  कि  इन  बस्तियों  में  रहने  वालों  के

 मकानों में  से  ३१,०००  मकानों में  पानी  के  घरों  में  तल  नहीं  लग  सकते  प्रौर व॑  सावजनिक

 नल  ह  श्र ६९ ६९,०००  मकानों में  नहीं  हें  ।  इन  नलों  का  ही  प्रयोग करते  |  युद्धकाल म

 ३१,०००  मकानों  सें  से  भी  १८,०००  मकानों  पानी  के  मीटर  नहीं  मिला  करते  थे  परन्तु

 म॑  मीटर  लगे  हुए  वाकी  में  नहीं  ।  मेरा  अब  वे  मिलने लगे  हें  ।  लेकिन जब  तक  पानी

 कहना यह  है  कि  ये  RE,o00  मकान  जल  के  नल  इन  बस्तियों  में  नहीं  डाले  जाते  तब  तक

 तथा  नाली  व्यवस्था  व्यक्त  बोर्ड  से  प्राप्त  प्रत्येक  घर  में  पानी  पहुंचाना  शौर  मीटर

 पानी  लेते  ह  म

 ee

 लगाना  भी  सम्भव  नहीं
 है  ।  इसलिये  अरा

 a
 देनी  पड़ती  ।  जब  मकान  में  नल  होता  है  करता  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  कभी

 मीटर  लगा  gat  होता  है  नर  प्रति  लया  विधेयक  के  पास  किये  जाने  पर  जोर  नहीं

 गलन  के  हिसाब  से  पानी  की  कीमत  देनी  देगा  ।

 पड़ती  है  ।  जो  व्यक्ति  सार्वजनिक  नलों  आदि
 श्री  बी०  एस०  मति  म  जानना

 से  पानी  लेते  ह  उन्हें  भी  एक  साधारण  कर
 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  यह

 विधेयक
 देना  पड़ता है  परन्तु  उस  की  दर  बहुत  कम  रखने  से  पहले  इस  सम्बंध  में  दल्ली  नगरपालिका
 है  ।  दिल्‍ली  नगरपालिका  जल  तथा

 से  परामणषं  किया  था  कौर  यदि  इस  के  पास  होनें
 नाली  व्यवस्था  व्यक्त  बोर्ड  से  इकटठा  पानी

 पर  नगरपालिका को  नियमित  रूप से  धन  की

 ले  कर  चोरों  को  देती  है  ।  जो  लोग  ~
 सहायता न  दी  गयी  तो  क्या  जनता को  पान

 मकानों
 म

 लगे  नलों  से  पानी  लेते  हें  उन्हें  नियमित  रूप  से  मिलता  रहेगा  था  नहीं
 कुछ  अधिक  कीमत  देनी  पड़ती  ।  जो

 चन्द्रशेखर  :  पानी  की  व्यवस्था लोग  सार्वजनिक नलों  से  पानी  लेते  हें  उन्हें

 भंग  नहीं  इस  सम्बन्ध में  दिल्‍ली  सरकार
 अन्य  दर  पर  कर  देना  पड़ता  है  ।  दिल्‍ली
 नगरपालिका  को  यह  पता  लगाना  होगा  कि

 शर  दिल्‍ली  नगरपालिका  से  परामर्श  कर  लिया

 नई
 दिल्‍ली  में  दर  कया  होगी  ।  यह ह  चली

 गया  है  कौर  तभी  यह  विधेयक  पुरःस्थापित

 किया  गया है नगरपालिका  के  साधनों  तथा  उस  के  द्वारा
 किये  जानें  वाल ेव्यय  के

 भ्रनुसार  १  रुपया  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती ने  कहा  था  कि  शिमले
 या  २  रुपया  ह हो  सकती

 है  ।  वह  उस  से  कोई  में  स्थानीय  स्वशासन  मंत्रियों  के  सम्मेलन में
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 संयुक्तਂ  ars
 )  विधेय  क  विधेयक

 श्रीमतीਂ
 ba

 यह  संकल्प  पास  किया  गया  था  या  सिफारिश  जो  इस  के  पक्ष  में  हे  वे  कहें  शौर

 की  गई  थी  कि  पानी  की  व्यवस्था  के  लिये  जो  इस  के  विरुद्ध ह  |

 उन्हें  न  केवल  ऋण  बल्कि  अनुदान  भी  दिये  कछ  माननीय  सदस्य  :

 जायें ।  परन्तु  इस  सम्मेलन की  सिफारिश
 कछ  माननीय  सदस्य  :

 '
 ना

 वास्तव  में  यह  थी  कि  RY,c00  से  भ्रमित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वाले
 जीत

 जनसंख्या  नगरों  को  केवल  ऋण  दिये

 जायें  जब  कि  भ्रमजाल केवल  छोटे  नगरों  को
 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :  छह  वाले  जीत

 गये  |  हमारी  मांग  है  कि  मत  विभाजन
 अनुदान

 दिये  जाते  हे  |
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 किस  दिल्‍ली  जल  तथा
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  मत  विभाजन  की

 व्यवस्था  संयुक्त  srs  प्रतिनिध  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  सी०  के०  शायर  में  बोलना  चाहता
 १९२६  में  कतिपय  प्रयोजनों

 के  अ्रग्रेतर  संशोधन
 परन्तु  श्राप  ने  इसे  सभा  के  मत  के  लिये

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 प्रस्तुत कर  दिया  है  |

 ह
 किया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  परन्तु

 समाप्त हो  चुका  यह  तो
 कोरी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |
 श्रौपचारिकता है

 कि  इस  पर  श्री  मत
 न  लिये

 खण्ड  २  से  ६  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 जायें  बल्कि  हम  ढाई  बजे  तक  इंतजार  करें
 ।

 अधिनियमन  सूत्र  तथा  खण्ड  १
 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  यह  इतनी

 किये  गये  संशोधन
 ~  जल्दी  gar  कि  हमें  पता  ही  न  चला  कि  तीसरा

 (१)  पृष्ठ  १,  पंक्ति  १  में
 ्  वाचन हो  चुको  | Yearਂ  व  ष  ]  के  स्थान  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  बाकी  नहीं
 Yearਂ  रखा

 पहले  वाहनों  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका
 (२)  पृष्ठ  %,  पंक्ति  ४

 में  “1054 ie  लर  है  ।  माननीय  सदस्य
 फिर

 पुरानीਂ  बातें के  स्थान  में  1955

 ["१९५५'|  रखा  जाय  ॥  कहेंगे  ।

 नायक  ना

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  अधिनियमन  व्यवहार  क्रिया
 संहिता

 aa,  संशोधित  रूप  और  नाम  विधेयक
 यक

 विधि  मंत्रालय  में  मंत्री  पाटनकर )
 e

 में  जोड़  दिये  गये  ।

 में  प्रस्ताव करता  हुं  :
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  में  प्रस्ताव  करती

 व्यवहार  प्रक्रिया  205.0
 ह

 विधेयक  संशोधित  रूप
 भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  सदनों

 पारित  किया  जाये  प
 के  wy  सदस्यो ंसे  बनी एक  संयुक्त  समिति

 को  सौंपा  जाय  जिस  में  ३०  सदस्य  इस  सभा  के
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 श्री  उपेन्द्रनाथ  श्री  देवेश्वर

 ‘fr  विधेयक  संबोधित  रूप  श्री  चिमनलाल  चारपाई
 पारित  किया  जाय  ।

 श्री  यू
 ०  कार  ०  श्री टी  ०  कार ०



 ६३६  व्यवहार  प्रक्रिया  भ्रमित  १९५५  संहिता  विधेयक  ६४०

 श्री  सी०  डी०  श्री  हनुमन्तराव  गणशराव  उपस्थित  होने  से  विमुक्ति  विशेषाधिकार

 श्री  राधेलाल  चौधरी  हैदर  पने
 को  अधिकारी  बनता

 न्यायालय  में

 डा०  कैलाश  नाथ  श्री  शोभा  उपस्थित  होने  से  विमुक्ति  दे  राजस्थान

 श्री  कलास  पति  श्री  टेक  उच्च  न्यायालय ने  हाल  हीं  में  यह  निर्णय  दिया

 श्री  के०  परिया  स्वामी  श्री  पडी
 है  कि  यह  शक्ति  परस्ती  है  क्योंकि  यह  संविधान

 श्री  दिगम्बर  श्री  जाज॑  थामस  के  भ्रनुच्छेद  १४  के  विरुद्ध हे  विधेयक के  खंड

 श्री  लोकनाथ  मिश्र  श्री  गणेश  १४  में  प्रस्थापित  संशोधन  का  उद्देश्य  यह

 लाल  श्री  राम  सहाय  श्री  हैकि  मूल  ग्रधिनियम  की  इस  धारा  में

 एन  डा०  ए०  श्री  भवानी  संशोधन  कर  के  इसे  संविधान  के  अनुसार

 श्री  साधन  चन्द्र  श्री  एस०  वी
 ०  एल०  वेध  बना  दिया  जाय  ।  इसलिये  यह

 श्री  के ०  एम०  श्री  वतन  आवश्यक  है  ।

 के०  एस०  श्री  विजय  चन्द्र  संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  १३३  में  उच्चतम

 श्री  एन०  कार  मुनि स्वामी  कौर  न्यायालय  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि

 और  १४५  सदस्य  राज्य  सभा
 के

 वह  किसी  उच्च  न्यायालय  के  किसी

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  श्रावस्ती  या  afer  आदेश  के  विरुद्ध  अरपिल

 के  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  की  समस्त  सुन  सकता  है  यदि  उच्च  न्यायालय  ने  इस  धारा

 सदस्य  संख्या  के  एक  तिमाही  के  उपबन्ध  के  अनुसार  प्रमाणपत्र  दे  दिया हो  |

 कि  समिति  इस  सभा  को  १५  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता की  धारा  Fok  में

 yay  तक  प्रतिदिन  ऐसी  अपीलों
 का

 उपबन्ध  तो  हे  परन्तु  उस  में

 ग्राज्ञिप्तयों  या  भ्रान्ति  आदेशों  के  विरुद्ध
 कि  aq  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों

 अपीलों  की  चर्चा  नीतियों  के  विरुद्ध  भ्र पी लों पर
 लागू  होने  वाले  इस  सभा  के  प्रक्रिया

 ऐसे  परिवर्तनों  त्र  रूपभेदों  के  साथ  लागू
 की  नहीं

 जो
 शब्द  प्रयुक्त  किये  गये  हैं  उन  में

 कुछ  अ्रन्तर है है
 |

 इस  विधेयक के  खण्ड  १२  को
 होंगे  जो  अध्यक्ष  त्र

 रखने का  उद्देश्य  यह  हे  कि  संहिता  की  धारा
 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती

 १०६  को  संविधान  के  श्रनच्छेद  १३३  के

 है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में
 समनुरूप  बना  दिया  जाय  और  इस  प्रकार

 सम्मिलित  हो  कौर  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  स्थिति  को  स्पष्ट कर  जाय  ।  यह
 समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  सदस्यों

 वर्तन भी  लगभग  सा  है  ।

 के  नाम  इस  सभा  को  बतायें

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ३४
 इस  विधेयक  को  उद्देश्य  व्यवहार  प्रक्रिया

 एक  न्यायालय  की  श्राज्ञप्तियों  निष्पादन
 संहिता  sata  देश  केਂ  व्यवहार  न्यायालय

 के  दूसरे  न्यायालय  को  हस्तान्तरित
 सम्बन्धी  विधि  का  संशोधन  करना  है  ।  इस  किये  जाने

 के
 सम्बन्ध

 में  है  ।  भूतपूर्व  भारतीय
 में  १८  खण्ड हें  जिन  में  २४  परिवर्तन  हैं  जोकि

 रियासतों
 के

 न्यायालय  २६  &Yo
 संहिता  में  करने  का  विचार  है  |  को  संविधान  प्रारम्भ  से  पहल  बिदेशी

 संहिता  की  धारा  १३३  में  सरकार
 न्यायालय  समझे  जाते  थे  कौर  उन  की  श्राज्ञप्तियां

 को  यह  भ्र धि कार  दिया  गया है  कि  qe  गजट  में  निष्पादन  के  लिये  तत्कालीन
 अधिसूचना  द्वारा  किसी  व्यक्ति  {  जस  का जस  AT  afer  भारत  के  न्यायालयों  को  हस्तान्तरित
 पद  सरकार  की  राय  में  उसे  न्यायालय  में  स्वयं  नहीं  की  जा  सकती  थीं  कौर  न  ही  तत्कालीन



 ६४१  व्यवहार  प्रक्रिया  २  अगस्त  344.0  संहिता  विधेयक  ष्र्

 बजटीय  भारत  के  न्यायालयों  की  शभ्राज्ञप्तियां  सीमा  ६  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  रखी  जाये  और

 निष्पादन  के  लिये  भरपूर  भारतीय  रियासतों  खण्ड  ३  द्वारा  न्यायालयों  को  यह  शक्ति नहीं

 के  न्यायालयों  को  हस्तान्तरित  की  जा  सकती  रहेगी  कि  ये  खर्चे  पर  व्याज  दियें  जाने  की

 थीं  ।  मुझे  मालूम  है  कि  कुछ  रियासतों  में  भ्राता  देਂ  सके  |  साधारणतया न्यायालय  खर्चे

 कुछ  समझौते  थे  ।  जिन  के  अधीन  श्राज्ञप्तियां  पर  ब्याज  दिये  जाने  नहीं  देते  परन्तु

 हस्तान्तरित  की  जा  सकती  थीं  ।  परन्तु  यह  सभी
 कुछ  मामलों में  ऐसा  किया  जाता  है

 ।
 मेरे

 मामलों  में  नहीं  होता  था  ।  सं  विधान  के  प्रा  रम्भ  विचार में  हम  जो  उपबन्ध  करने  की  सोच  रहे

 के  बाद  यह  भद  नहीं  रहा  कौर  भारत  में  सभी  हैं  वह  सामाजिक  न्याय  की  वर्तमान  धारणा

 न्यायालय  भारतीय  हे  २६  १९४५०  बदली  हुई  श्रमिक  परिस्थिति
 फे  अनुरूप हैं  ।

 से  पहले  स्थिति  यह  थी  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  विचार  से  ये  खण्ड  रखे  जाने  का  विचार  है  ।

 हैदराबाद  के  किसी  न्यायालय  में  किसी  ऐसे
 संहिता  की  धारा  एक  वर्तमान  संहिता

 व्यक्ति  पर  मुकदमा  करता  जो  कि  बम्बई
 में  १९२२ के  अधिनियम  cara  सम्मिलित

 राज्य  का  निवासी  तो  सम्भव  था  कि  वह
 की  गई  थी  जिस  के  कि  न्यायालय  झूठे

 या

 हैदराबाद  राज्य  के  न्यायालयਂ  में  उपस्थित
 परेशान  करने  वाले  दावों  या  सफाइयों में

 ही  न  हो  क्योंकि  उस  फे  विरुद्ध  दी  गई  कोई
 प्रतिकरात्मक  खर्चा  दे  सके  परंतु  केवल  उन्हीं

 श्राज्ञप्ति  बम्बई  राज्य  के  किसी  न्यायालय  को
 मामलों में  जहां  इस  सम्बन्ध  में

 जल्दी
 से

 जल्दी

 निष्पादन  के  लिये  हस्तांतरित  नहीं  की  जा  सकती
 ग्रा पत्ति की  गयी  हो  ।

 जो  सदस्य
 वकील  हैं

 थी  ।  उस  के  विरुद्ध  arta  लेने  वाल  व्यक्ति

 को  बम्बई  राज्य  में  विदेशी  न्यायालय &
 उन्हें  मालम  है  कि  यह  घारा  eH  १६०८

 के  अघिनियम  में  नहीं  थी  बल्कि  बाद  में  इस

 ताय  के  ्  के  लिये  मुकदमा  करना  पड़ा

 at  ara  ले  कर  वह  उस  के  निष्पादन  के
 निश्चित  ster  से  संहिता  में  समिलित  की

 गई  कौर  उस  फे  साथ  में  यह  परन्तुक जोड़ क  जोड़
 लिये  प्रार्थना  कर  सकता  था  ।  उस  से  बम्बई

 दिया  गया  कि  आपत्ति  जल्दी  से  जल्दी
 की  गई

 राज्य  में  रहने  वाले  व्यक्ति को  प्रगति  सफाई
 हो  ।  अ्रनभव से  पता  चलता हे  कि

 इस
 उपबन्ध

 पेदा  करने  का  अवसर  मिल  जाता  ।  बम्बई
 का  उद्देश्य  पूरा  करने  के  लिये  alg  wat

 राज्य  के  किसी  व्यक्ति  की  भी  वही  स्थिति  होती

 जो  कि  हैदराबाद  के  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध
 तौर  परेशान  करने  वाली  मुकदमेबाजी  रोकने

 के  इन  मामलों में  न्यायालयों की
 एकपक्षीय  aisha  लेता  ।  इन  परिस्थितियों

 इतनी  बढ़ा  देनी  चाहिये  कि  वे  ऐसा
 खर्चा  दिला

 में  यह  न्याय  नहीं  है  किं  राज्यों  के  विलय  और
 सके  चाहे  प्राप़्ति  जल्दी  से  की  गई  हो

 या

 संविधान  के  लागू  के  फलस्वरूप  ऐसी
 न  की  गई  हो  और  साथ  ही  ऐ  से  मामलों

 में  भी

 एकपक्षीय  ग्राज्ञप्तियों  का  निष्पादन  २६  ~  ५

 PEYo  से  पहले  होने  दिया  जाय  ।
 खर्चा  दिला  सके  जिन  में  वे  ऐसा  करना  उचित

 समझे  |  जो  संशोधन  रखा  गया  हे  उस  के  धीन
 खण्ड  ५  इस  उद्देश्य  से  रखा  गया  है  इस  का

 प्रयोजन  वर्तमान  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की
 किसी भी  मुकदमे  में  जिस  में  या  तो

 arch

 उठाई  ही  न  गई  हो  या  बाद  में  उठाई  गई  हो
 धारा  ३९  में  एक  कौर  उप-धारा  जोड़ना  है  ।

 यदि  न्यायालय  यह  देखें  कि  ऐसा  प्रतीकात्मक

 ma
 खण्ड

 २
 प्रौढ़  ३  को  लीजिये  ।  खर्चा  दिलाना  उचित  तथा  न्याय्य हे  तो  वह  ऐसा

 खण्ड  २  का  उद्देश्य  हैं  कि  न्यायालय  को  कर  सकता  है  |  इस  परिवर्तन  का  उद्देश्य

 ब्याज  दिये  जाने  का  उद्देश्य  दे  सकते  हैं  उस  की  यही  है  ।  यह  भी  जरूरी  समझा  गया
 दे  कि



 दरे  व्यवहार  प्रक्रिया  २  अगस्त  १९५५  संहिता  विधेयक  CUE

 चलता  है  कि  यह  काम  Hae  के  कार्यालयों ऐसा  उपबन्ध  न  कवल  मुकदमों  बल्कि

 दन  कार्यवाही  पर  भी  लाग  विधेयक  के  में  किसी  ऐसे  व्यक्ति  पर  डाल  दिया  जाता  थ

 खण्ड ४  का  उद्देश्य  यह  हैं  ।
 जो  उस  से  बहुत  नीचे  पद  का  होता  था  कौर

 संहिता  की  धारा  ६८  क .' ७२  तक  म  कहा  नहीं  जा  सकता  कि  ऐसा  व्यक्ति  इस  मामले

 यह  उपबंध  किया  गया  हू  कि  कछ  पर  कितना  ध्यान  दे  सकता  होगा  ।  इसलिये

 तियों  में  सम्पत्ति  विक्रय  द्वारा  बहुत  सी  ऐसी  शिकायतें  हें  कि  शायद  कई  वर्षों

 भ्राज्ञाप्तियों  का  निष्पादन  कलेक्टर  को  तक  निष्पादन  कार्यवाही  विचाराधीन ही  रही

 हस्तान्तरित  कर  दिया  जाय  ।  संहिता  को  at  उस  की  a  उचित  ध्यान नहीं  दिया

 तीसरी  झनसची  में  भी  तत्सम्बन्धी  उपबन्ध  गया  ॥

 इसलिये  उचित  तो  यह ह  है  कि  निष्पादन @  |
 सम्भव  ह  कि  साहूकारों द्वारा

 अनजान

 art  ग्रावस्यक्ा  ग्रस्त  किसनों  के  विरुद्ध  का  यह  wa  न्यायालयों को  ही  फिर  सौंप

 भ्राज्ञाप्तियों  के  लिये  यह  उपबन्ध  सम्भवत  दिया  जाय  |  मझे  विस्वास  है  कि  न्यायालय

 लाभदायक  रह  हों  चाह  कलेक्टरों  कों  एस  इस  कार्य  जो  उन्हीं का

 हस्तांतरण  श्राज्ञप्तियों  के  निष्पादन  म  वी  करता  से  न्याय पु वंक  कौर  न्यायाधीश  होने  के

 अनचित  देर  हो  जाती  थी  |  परन्तु  बह  किसानों  नाते  प्रगति  नई  जिम्मेदारियों को  ठीक  समझते

 की  ऋषिता  की  समस्या  का  हल  नहीं  हुए  करेंगे  |  इस  विधेयक  के  खण्ड
 ८

 से  gy

 अब  राज्यों  ने  उस  समस्या  को  निश्चित  ढंग  तक  का  उदेश्य  संहिता  की  धारा  ६८  से  ७२

 स  भर  विभिन्न  आधार  पर  हल  करना  तक  को  ate  तीसरी  अनुसूची को  हटाना

 प्रारम्भ  कर  दिया  ह  श्र  सामाजिक  तथा  है  ।

 भ्रामक  परिस्थितियां  इतनी  बदल  गयी  संहिता  की  घारा  €२  सार्वजनिक  पूर्ति

 ह  कि  इस  सीमित  प्रयोजन  के  लिये  भी  इन  के  सम्बन्ध में  है  ।  अब  यह  विचार है  कि

 विधेयक  के  खण्ड  १०  द्वारा  इस  में  संशोधन उपबन्धों  को  जारी  रखना  आवश्यक  नहीं  रहा
 है  ।  कलेक्टरों  के  पास  पहले  इतना  अधिक  काम  करके  यह  स्पष्ट  कर  दिया  जाय  कि  कुछ

 वाहियों  में  न्यायलय  यह  निदेश  दे  सकता  है

 नहीं  था  जितना
 कि

 अब  ह  और  wa  उन  के

 पास
 इस  काम  को

 करने  का  समय  नहीं है
 कि

 न्यास  सम्पत्ति  पुराने  न्यासी  जिसे

 सच
 तो  यह  ह  कि  जैसा  कि  मेर  वकील  मित्र  हटाने  का  रादेश  दे  दिया  गया  नये  न्यासी

 को  दिलवाया जाये  विमान  उपबन्धों के मानेंगे  कि  शायद  किसी  विशेष  उद्देश्य  से

 यह  उपबन्ध  एक  समय
 :  व्यवहार  प्रक्रिया  अधीन  होता  यह  था  कि  यदि  किसी  न्यासी  को

 अक्षम  होने  के  कारण  हटा  fat  गया  हो  wiz संहिता में
 शामिल  किया  गया

 परन्तु

 अनुभव  से  पता  चलता  है  कि  कई  हालतों  में  उस  के  स्थान  में  किसी  ग्रन्थ  न्यासी  को  नियुक्त

 पहले
 भी

 कलक्टर  इस  मामले  की  HI  इतना  किया  गया  हो  तो  नये  नये  न्यासी को  सम्पत्ति

 ध्यान  नहीं  सके  जितना
 कि

 देना  चाहिये  था  ।  का  कब्जा  लेने  के  लिये  फिर  कायंवाही  प्रारम्भ

 जब  को  ई  व्यक्ति
 ग्रामपति लेता  है  तो  स्वाभाविक  करनी  पड़ती  थी  ।

 ही  है  कि  वह  यह  ae  करता  है  कि  अतः
 यह  उपबन्ध बनाया  जा  रहा

 सार  उस  के  निष्पादन  द्वारा  वह  उस  से  कुछ  न
 है  कि  उसी  कार्यवाही  में  न्यायालय  न  केवल

 कुछ  प्राप्त  कर  सकेगा
 ।

 परन्तु  उस  समय  एक  HAT  एक  न्यासी  को  हटा  कर  दूसरे  को  नियुक्त समस्या  थी  ।  यह  समझा  जाता  था  कि  कायद
 कर  सकता  हे  किन्तु यह  भी  आदेश  दे  सकता कलेक्टरों  को  भूमि  के  मूल्यों  आदि  के  सम्बन्ध

 में  श्रमिक  जानकारी
 थी

 he  से  पता

 है  कि
 न्यास  सम्पत्ति  का  कब्जा  पहले  न्यासी  :

 से  लेकर  नये  न्यासी  को  दे  दिया  जाये  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  निष्पादन  समाधान  अधिनियम की  धारा  ४७  के

 9 f
 होगा  इस  संशोधन  के  द्वारा  किया  जा  सकता  है  जो

 श्री  पाटनकर
 विधेयक के  खंड  ६  में  प्रस्थापित हैं  ।

 qe  स्वयं  आदेश  दे

 सकता-है  ।  इस  कारण  कार्यवाही बढ़ेगी  नहीं  जागें  चल  कर  यह  भी  स्पष्ट  किया  गया
 है

 न्यासी  की  .  बार  बार  न्यायालय जाना  कि  धारा  ११  के  aha  मुकदमें में  जिस

 पड़ता  था  तौर  सम्भवत:अभियीग चंलाना  होता  पूर्व निर्णीत  सिद्धान्त कीं  व्यवस्था  की  गई  ह

 थ्रो  उसमें  अत्याधिक  समय  लग  सकता  था  |  वह  निष्पादन  कार्यवाही  में  भी  होगा ।

 इस  बीच  मेंਂ  हम  नहीं  कि  न्यास  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  यह  दूसरी में  भी
 सम्पत्ति का  व्या  हो  जाये  |  इस  प्रकार  ये  सब

 am  नहीं  होना  चाहिये
 |

 जटिल  बातें  थीं  isa  सब-चीजों को  बचाने
 पाटनकर  :  यद्यपि  यह  सिद्धान्त  केवल

 के  लिये  सब  weal  यह  समझा  जा  रहा  हे  कि

 qe  उपबन्ध॑  जाये  जिस  से  यह  सारा

 खण्ड ११  के  झ्र धीन  मामलों में  ही  लागू

 होता  फिर  न्यायालयों ने  इसे  निष्पादन

 श्र  नया  झगड़ा न  हो
 कार्यवाहियों में  भी  लाग  करने  का  प्रयत्न  किया

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  को  दूसरी  महत्व  किन्तु यह  अधिक  अच्छा  समझा  गया  है
 कि

 ण  धारा
 ४७  है  यह  धारा  इसलिये  बनाई  हम  इस  बात  की

 भी
 व्यवस्था  करें  किं

 खण्ड

 गई  है  कि  कार्यवाही  लम्बी  न
 हो  भर  विवादों  ११  भांति  पूर्वनिश्चित

 वाला  सिद्धान्त

 के  निपटारे  में  विलम्ब  को  रोका  जा  सके  ।
 निष्पादन  कार्यवाहियों  में  भी

 लागू
 हो  ॥

 जैसाकि जो  सदस्यਂ  वकील  re  वे  जानते  होंगे  कि  में  समझता  हं  कि  इस  से  इस
 मामले

 का
 सारा

 कुछ  मामले  ऐसे  हो  चुके  जिस  में  सम्भवतः
 वाद-विवाद  समाप्त

 हो
 जायेगा

 |

 इंस  का  उ

 जो  बातें  उठाई  गई
 थीं  उन  को

 निष्पादन  बन्ध  कर  देना ही  अधिक  श्रच्छा होगा  क्यों  कि

 कार्यवाहियों  में  उठाया  श्र  प्रश्न  यह  अन्यथा  न्यायालय  इस  का  wad  लगा
 सकते

 a
 उत्पन्न  gat  कि  क्या  वे

 जो  निष्पादन  ह्

 कार्यवाहियों में  उठाई  गई  उन  की  जांच
 इस  का  भ्रन्तनिहीत विचार  यह  है  कि  हम

 निष्पादन  कर  .  सकता  अथवा
 पूर्व निर्णीत  के  सिद्धान्त at

 व्यवस्था

 उन  को  रखा  जायं  ।  इस  के  कार्यवाहियों में  भी  करना  चाहते  हैं  |

 में  कि  क्या  कुर्की  के
 में

 ख़रीदने  वाला  ऐसा  करने  से  उच्च  न्यायलयों में

 व्यक्ति  अभियोग  का  है  या  नहीं  है

 भिन्न  भिन्न  उच्च  न्यायालयों  ने  wd  पने
 दुबारा  की  जाने  वाली  अपीलों  की  संख्या  कर्म

 हो  जायेगी
 ।

 पहले  सीमा
 ५००

 रुपये  रखी  गई
 अलग  अलग  निर्वाचन दिये  यदि

 जिसे हम  १,०००  रुपये  करना  चाहते

 खरीदार  एक  पक्ष  है  तो  किन  परिस्थितियों  में
 ।

 खण्ड  १३  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  उनें
 नब  कभी  श्रावस्ती  है  और  सम्पत्ति

 अभियोगों की  संख्या  में  कमी हो  जायेगी

 ठीक  समय  पर  नीलाम  होता  शर  सम्पत्ति
 जिन  में  उच्च  न्यायालय  को  पुनर्विचार  करने

 खरीद  ली  जाती
 हूँ  तो  हो  सकता  हैं

 का  अधिकार है  यह  एक  छोटी  सी
 चीज

 हे
 कि

 खरीदार  स्वयं  प्राज्ञप्तिंधारी  हो  श्रथवा
 जिस  पर  में  सभा  का  wit  अधिक  समय

 कौर  ग्न्य  व्यक्त  ।  स्वाभाविक  हैं  कि  न्यायालयों

 में  इस
 पर  बहा  मतभेद

 उठा
 कि  कया  खरीदार

 नहीं  लेना  चाहता
 |

 की  उसे  '  कार्यवाही at  ही  एक  पक्ष  समझा  सा पिता की  धारा  १४४ से  न्या न्यायालय  को

 जाਂ  सकता  हैं  ।
 *

 इन  ard  भ्राशंकाश्नों  का  श्रावस्ती  के  मामलों
 में  प्रतिस्थापन का  श्रीदेवी
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 देने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ?  खण्ड  १४  से  वे  जो  दस्तावेजों  पेदा  की  गई  हैं  उन्हें  स्वी  कार

 न्यायालय को  ग्रा देशों  के  मामले  में  भी  करते  हैं  या  नहीं  और  ऐसे  स्वी कर गों  यह

 स्थापन का  रादेश  देनें  का  भ्र धि कार है  अभिलेख  रख  सकें  |  न्यायालय  को  हम  पक्ष

 क्योंकि वह  भी  इतना  ही  शभ्रावश्यक है  जितना  अधिकार  देने  का  प्रयत्न कर  रहे  चाह ेए

 कि  झाज्ञप्तियों  के  मामलों  में  प्रतिस्थापन  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करें  या  न  करें  ।

 आह्वान या  सुचना  के  नियंत्रण से  बचना  एक दूसरा  श्रावक  परिवर्तन  यह  कि

 व्यवहार  कार्यवाहियों को  विलम्बित  करने  गया है  कि
 पक्षों

 को
 इस  बात

 के
 लिये

 प्रोत्साहन

 का  एक  साधारण उपाय  है  ।  खण्ड  १६  में  यह  दिया  जाये  कि  वे  अपने  गवाहों को  न्यायालय  में

 उपबन्ध है  कि  कुछ  परिस्थितियों  में  बेलिफ  उपस्थित  रखें  ।  भी  पक्ष  अपने  गवाहों

 के  fray के
 बदले

 या
 साथ-साथ  को

 उपस्थित रख  सकते  हैं  ।  किन्तु  हम
 सभी

 सूचना  आह्वान का  निर्वहण  डाक  द्वारा  जानते हैं  कि  एक  प्रश्न यह  पूछा

 होना  चाहिये  ।  जाता  है  कि  क्या  ने  गवाह  उपस्थित संयुक्त

 इस  बात  पर  भी  विचार  करेगी  कि  क्या  किया  कौर  न्यायालय को  सुझाव  दिया

 डाकघर  के  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जाता  है
 कि

 इस  गवाह  पर  विश्वास  न  किया

 व्तेंमान  स्थिति  में  भ्र  अधिक  सुधार  जाये  क्योंकि  इस  को  श्रांद्वान  के  द्वारा  नहीं

 किया  जाना  सम्भव  नहीं  है  ।  लाया गया  है  वरन्‌  पक्ष  स्वयं इस  को  ले  पाया

 उस  समय  दस्तावेजों को  सिद्ध  करने  में
 यदि  इस  प्रकार

 का  उपबन्ध  बना

 भी  काफी  समय  लग  जाता  है  ।  संहिता  के  दिया  जाये  तो  पक्ष  उसे  के  उपस्थित किये

 नियम २,  आदेश १२  के  ala  पक्ष  चाहे  जाने  पर  इस
 सम्बन्ध

 में  कोई  विपरीत  परिणाम

 इस  मामले में  कुछ  करें  या  न  न्यायालय
 नहीं  निकाला  जा  सकेगा

 |
 इस  उपबन्ध  का  यही

 को  यह  झ्र धि कार  दिया  गया  है  कि  वह  पक्षों  प्रयोजन है  ।

 से  पूछ  सके
 कि  जो  दस्तावेज पेदा  की  गई  हैं

 वह  उन्हें  स्वीकार  करते  हैं  या  नहीं  ।  कौर
 जाने के  ast  समय  बाद  फैसले  ज़ाते

 ऐसे  स्वीकार का  श्रुतलेख रख  सके  ।  संहिता

 के  नियम २,  आदेश १२  के  mia  यदि

 में  कहूंगा  कि  बड़ी  गलत  चीज  है  ।

 कि  फैसले  में  इतना  विलम्ब  हो  क्योंकि  विलम्ब
 एक  पक्ष  दूसरे  पक्ष  को  दस्तावेज  स्वीकार  अथवा  होने  से  सारी  बातें  भल  जाने  सम्भावना

 न  स्वीकार करने  के  लिये  सूचना देता  तो  रहती है  ।  फैसला  कब  सुनाया  जाना  चाहिये

 उस  के  बाद  कुछ  और  कार्यवाही  भी  की  इस  के  सम्बन्ध में  कोई  कठोर  नियम  बनाना भी

 जानी  होती  है  ।
 तो  सम्भव नहीं  है  ।

 उदाहरण  के  लिये  यदि  इसे  स्वीकार  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  एक  पक्ष  के  भीतर किया  तो  दूसरे  पक्ष  को  इसे  सिद्ध  करना
 फैसला न  हो  जाये  उस  अभियोग को होता है  att  यदि  ag  सिद्ध  करने  में  सफल

 हो  जाता  है  तो  न्य  पक्ष  को  उस  का  व्यय
 दूसरे  न्यायाधीश  के  पास  हस्तांतरित  समझा

 जाना  चाहिये  और  न्यायाधीश  से  स्पष्टीकरण
 देना  पड़ता  है

 ।
 किन्तु  यह  देखा  गया  है  कि

 वास्तव
 में

 न्यायालयों
 में  बहुत  से  मामलों में

 मांगा जाना  चाहिये  ।

 पक्ष  ऐसी  सूचनायें  नहीं  देते  ।  यह  प्रस्थापना  श्री  पाटकर  :  यह  बड़ी  आवश्यक  बातों

 की  गई  है  कि  न्यायालय को  यह  अधिकार  मेंसे  एक  है
 और

 में  समझता हूं  कि  सभा  में

 दिया  जाना  चाहिये  कि  वह  पक्षों  से  पूछ  सके  कि  यह  चर्चा  न्यायाधीशों के  लिये  चेतावनी  का
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 काम  कैसे  कौर  वे  इस  प्रकार  का  विलम्ब  न  प्रशासन  की  बड़ी  नाजुक  कौर

 जटिल  किन्तु  उस  को  उचित  हल  से  ही करें

 ये  तथा  wea  उपबन्ध  इसलिये किये  गये
 जन  साधारण  कल्याण हो  सकता है

 वह  सन्तुष्ट  हो  सकता  है  |  व्यवहार  न्याय
 हें  जिस  से  अभियोगों  को  कार्यवाहियों को

 शीघ्र  निबटाने  में  सुविधा  मिल  सके  ।  में  ने  प्रशासन  से  जन-साधारण  में  यह  भावना  कौर

 विश्वास  उत्पन्न  चाहिये  कि  मानव
 कंवल  उन्हीं  आवश्यक  उपबन्धों को  लिया  है

 जिन में  परिवहन  करने का  प्रस्ताव रखा  गया  का  मानव  के  प्रति  व्यवहार  ate  नागरिक

 अ्रधिकारों  के  रक्षण  में  बिना  अ्रधिक  विलम्ब
 है

 ।
 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  व्यवहार

 संहिता  में  अविलम्बनीय  संशोधन  ग्रोवर  व्यय  के  उस  के  साथ  न्याय किया  जायेगा  |

 वास्तव  में  न्याय  सस्ता  वास्तविक
 करना है  |

 श्र  शीघ्र  प्राप्त  होना  चाहिये  ।
 व्यवहार  न्याय  के  प्रशासन  में  बढ़ते  हुए

 व्यय  ate  जटिलता ओ़ ों  के  विषय  में  इस  पर  मुख्य  आपत्ति  यह  की  जा  सकती

 हे  fears  इस  प्रकार  का  विधान  इस
 समय

 जनता  में  काफी  सन्तोष  फला  चुका  है  ।

 मूल  न्यायालयों  द्वारा  जांच  और
 क्यों  रहे  हें  ?  में  जानता  हूं  कि  व्यवहार

 अपीलों के  दुबारा की  गई
 न्यायिक  प्रशासन  की  सम्पूर्ण  प्रणाली  में

 पुनर्विचार  आवेदनपत्रों  के  तथा  afer  सुधार  करने  की  आवश्यकता किन्तु  यह

 शक्तियों  और  आदेशों  को  निष्पादन  ऐसी  चीज  है  जिस  पर  महत्वपूर्ण  परिणामों

 वाली  विभिन्न  समस्याश्रों  पर  विचार  करना
 वासियों  के  सम्बन्ध में  विलम्ब की  शिकायतें  की

 गई  हैं  ।  यह  सच  है  कि  विलम्ब  प्रक्रिया  में  दोष
 होगा  ।  यह  कार्य  ऐसा  है  जो  बड़ी  सावधानी से

 जांच  पड़ताल  करने  कौर  ग्रन्थ  हरनेक  प्रणालियों
 होने  के  कारण  वरन  न्य  कारणों  से  भी

 दोता  है  ।  हम  जानते  ह  कि  इसी  विद्यमान
 से  पूर्णरूपेण  तुलना  करने  पश्चात्  ही  किया  जा

 सकेगा  ।  यह  परिवर्तन  का  कार्य  प्रस्थापित  विधि
 प्रक्रिया  के  रहते  हुए  भी  कुछ  न्यायाधीश  ऐसे  भी

 हूं  जो  वास्तव  में  बड़ी  शीघ्रता
 से

 अभियोगों  mart  के  ऊपर  छोड़  दिया  जाना  चाहिय े।

 यदि  ag  परिवर्तन  करना  निश्चय  हो  गया

 का  निर्णय  कर  लेते  हें
 ।  इस  के  साथ  ही  कुछ

 ग्रीवा  आ्रायोग  ने  सिफारिश
 mit  भी  बातें  जैसे  न्यायपालिका  द्वारा

 तो  भी  इसे  कार्यान्वित  करने  में  समय  लगेगा  ।

 उचित  रूप  से  are  किया  विलम्ब  दूर

 करने  के  लिये  वास्तविक  सम्मुख  इस  वृहत  प्रशन  को  एक  ओर  रख  कर  हमें

 वाली  जटिल  सदस्यों  को  समझाने  की  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  श्री  जानें

 कुशलता  कौर  मामलों  को  विलम्ब  निबटाने  मामलों  में  व्यवहार  न्याय  के  प्रशासन

 की  वर्तमान  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  का की
 जिन  की  आवश्यकता है  ।  परन्तु

 इस  के  साथ  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  प्रयत्न  तो  करना  हीਂ  चाहिये  |

 जाये कि  यथासम्भव पुरा  पुरा  न्याय हो  पिछले  कई  वर्षों  से  समय  समय  पर

 जैसा  कि  हम  जानते  कुछ  मामलों  में  न्याय  इस  विषय  में  विचार  होता  रहा  है  |

 में  विलम्ब  होन  से  न्याय  नहीं  होता  किन्तु  इस  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिये  केन्द्र

 दूसरी  ओर  यह  भी  सच  है  कि  केवल  शी घनता  भर  राज्य  सरकारों  द्वारा  समय  समय  पर

 करने
 से  बहुत  से  मामलों  में  न्याय  नहीं  विभिन्न  समितियों  की  स्थापना की  गई  थी  ।

 किया  जा  सकता  मत  व्यवहार  न्याय  के  १९२४  में  जस्टिस  रेंकिन  के  सभापतित्व  में
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 भारत  सरकार  ने  एक  व्यवहार  न्याय  समिति  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 में  माननीय  मंत्री  से

 की  स्थापना की  थी  ।  उक्त  समिति  ने  PEQVY  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 में  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  ।  विधेयक  पर  हुए  वाद  विवाद

 2eYo  में  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार ने  जस्टिस  के  दौरान में  माननीय सदस्यों  द्वारा  की  गई

 पांचू  के  सभापतित्व  में  न्यायिक  सुधार  समिति  आपत्तियों  के  बावजूद

 स्थापित  की  थी  ।  इस  समिति  ने  PEKQ  में
 कयों  पुरःस्थापित किया  गया  है

 झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  ।  प्रकार

 की  एक  समिति  पश्चिमी  बंगाल  ने  भी  स्थापित
 श्री  पाटनकर  :  पहले  इसी  बात  को

 स्पष्ट करने  का  प्रयत्न  करूंगा |  जब  हम
 १९४३ में  राज्य  सरकारों को  व्यवहार

 प्रशासन  शौर  after न्याय  प्रशासन  के
 दंड  प्रक्रिया  संहिता  पर  विचार कर  रहे  थे

 तो  इस  बात  पर  बहुत  जोर  दिया  गया
 सम्बन्ध  में  एक  ज्ञापन  परिचालित  किया  गया

 शर  शायद  उस  में  कुछ  श्रावित  भी
 था  ।  माननीय सदस्यों  को  ज्ञात  होगा

 कि  दाण्डिक  प्रक्रिया  संहिता  के  संशोधन
 कि  जब  हम  विधि  आयोग  बना  ही  रहे  हैं

 तो  फिर  इस  प्रकार  का  विधेयक  क्यों  लाया
 सम्बन्धी  प्रस्ताव  भी  उसी  समय  राज्य  सरकारों

 जा  रहा  है  ।  जहां  तक  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता
 को  परिचालित किये  गये  थे

 इस  में  सब  से
 का  संबंध म  यह  बताऊंगा  कि  इस  में  समय

 उपाध्यक्ष  महोदय
 समय  पर  बहुत  भारिक  परिवर्तनों के  कारण

 भ्रमित  महत्वपूर्ण  खंड  कौन  सा  है  जो प्रत्यक्ष

 रूप  से  कार्यवाही  में  विलम्ब  होने  की
 छोटी  छोटी  बातों  का  संशोधन  क्यों  करना  पड़ा

 हे  ।  इसके  पहले  यह  कहना  चाहता
 नायें  कम  करता  हो  ?

 श्री  ए०  एम०  थामस  )
 :

 हूं  कि  विधि  आयोग  केवल  व्यवहार  waar

 दंड  प्रक्रिया  सम्बन्धी  विषयों  तक  सीमित  नहीं
 एक  भी  खंड  ऐसा  नहीं  है  ।

 रहेगा  ।  उसे  भी  कितने  ही  मामलों  पर
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  कभी  भी  कोई

 महत्वपूर्ण  मामला  जाता  है  तो  लोग  तुरन्त  ही
 विचार  करना  होगा  |  मं  इस  समय  ठीक  ठीक

 उच्च  न्यायालय  या  सर्वोच्च  न्यायालय  से  लेख
 तो  कुछ  नहीं  बता  परन्तु अन्य  देशों  का

 अनुभव  यह  प्रकट  करता  हे  कि  विधि  watt निकालने की  प्रार्थना  करते  है  कौर  लेख  निकलते

 ही  सम्पूर्ण  कार्यवाही रुक  जाती  है  ।
 द्वारा  प्रतिवेदन  किये  जाने  में  प्रभी  कुछ  समय

 श्री  पाटेकर  :  लेख  निकालने  तथा  विलम्ब  लगेगा  ।  प्रतिवेदन  दिये  जाने  के  बाद  भी  कुछ

 होने  के  मामले  से  वस्तुतः  सरकार  भी  समय  यह  निश्चित करने  में  लग  जायेगा कि

 चिंतित  है  ।  परन्तु  इस  का  इलाज  केवल
 उन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  कया  कार्य

 वाही करे  ।  हो  सकता ह  कि  व्यवहार  प्रशासन व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करना

 मात्र  नहीं  है  ।  क्योंकि  लेख  तथा  कई  प्रकार  प्रणाली  का  पुनन वन  करना  पड़े  ।  पौर  उस  में

 की  रोक  च  ऐसे  उपबन्धों  के  अ्रन्तगंत
 परिवर्तन  करने  |  इस  कार्य  में  कौर  झ्र धिक

 समय लग  सकता  है  ।  तो  इस  विधेयक का
 निकाली  जाती  है

 जो
 संविधान  में  मौजूद

 ए  \  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  इस  दौरान  में  वर्तमान

 श्री  एस०  एस०  मोर  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  जो  कम से  कम

 इस  विधेयक  की  क्या  जल्दी  है  १६०८
 से  विद्यमान है  पूछो  तो  यह

 श्री  पाटनकर  :  में  यही  बताने  का  प्रयत्न  PCUE  से  चली  ot  रही  आवश्यक

 कर  रहा  हूं  कि  इस  अवस्था  पर  इस  प्रकार  का
 परिवर्तन  किये  जा  सकें  यद्यपि  इस  से  वह

 विधेयक
 क्यों  लाया  जा  रहा  है  ।  प्रयोजन  नहीं  सिद्ध  होगा  जो  हम  चाहते  हैं  ।
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 पाटनकर

 में  माननीय  सदस्यों  कों  यह  बताना  चाहता  हू  शक्ति  प्रदान
 की

 जाय
 ।

 यह  कहां  तक  ठीक  है

 कि
 यह

 चीज़  ठीक  नहीं  होगी  कि
 हम

 प्रत्येक  कौर  कहां  तक  ठीक  नहीं  इस  की  जांच
 की

 को
 केवल  इसलिये उठा  रखें  कि  भविष्य  जायगी ।  इन  परिवर्तनों से  व्यवहार  न्यायिक

 में  कुछ  प्र  होने  वाला  है
 ।  इस  विधेयक  का

 प्रशासन  के  ढंग  में  भ्रामूलचूल  परिवर्तन  नहीं

 केवल  यही है  ।  इसी  बात  को  ध्यान  होगा  ।  यह  कार्य  कई  वर्षों  से  विचाराधीन  था

 में  रखते
 हुए  में  यह  कहता  रहा  हूं  कि  2ER¥  यह  श्रावव्यक समझा  गया  कि  ये  परिवर्तन

 में  एक  व्यवहार  न्याय  समिति  नियुक्त
 की

 गई  किये  जायें जिन  से  सुविधा हो  सके  ।

 थी  ।
 उस  का  प्रतिवेदन  मौजूद  है  ।  इस  के  हम  ने  इन  समितियों  के  प्रतिवेदनों पर

 रिक्त  दो  समितियां  उत्तर  प्रदेश  अर  पश्चिमी
 तथा  परिचालित  ज्ञापन  के  उत्तर  में  राज्य

 बंगाल  राज्य  सरकारों द्वारा  भी  नियुक्त  की
 कारों  प्रिय

 संस्थानों
 की  राय  पर

 गई  थीं
 ।  परन्तु

 हालत
 ज्यों

 कि  त्यों  बनी
 हुई  भली  भांति  विचार  किया  है  रोक  उन्हीं  के

 है  क्योंकि  कोई  सारवान  चीज  नहीं  की  जा  आधार  स्वरूप  प्रस्तुत  विधेयक  बनाया  गया

 रही  है  ।  सम्पूर्ण  प्रणाली  में  ही  परिवर्तन  ।  में  ने  पहले  ही  इस  के  उपबन्धों  का  कौर

 हो  सकता है  ।  वर्तमान  परिस्थिति  में  हम  इस  कर  उद्देश्य को
 सभा  के  श्रनुमोदना्थ

 न्यायिक  कार्यवाही में  विलम्ब की  समझा  दिया  है  ।  ऐसे  उपबन्धों  की  यथासमय

 i  a
 कम  व्यय  घटाने  शौर  कार्यवाही  आवश्यकता  के  हेतु  वर्तमान  व्यवहार  प्रक्रिया

 को  संक्षिप्त बनाने  के  लिये  जो  कुछ भी  कर
 संहिता  का  संक्षिप्त  इतिहास  इस  समय  बता

 सकते  कर  रहे  मुख्य  रूप  से  इस  के  तीन  देना  अनुचित  न  होगा  |  में  यह  बताना  चाहता

 उद्देश्य  हैं  ।  दो  उपबन्ध  अधिनियम  को

 हूं  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक
 क्यों  श्रावस्ती

 धान  के अ्रनरूप  बनाने  के  लिये  है  ।  निष्पादन  a  |

 हमारे  देश  में  प्रथम  व्यहार  प्रक्रिया

 गई  हे  कि  wa  परिस्थितियां बदल  गई  हैं  ।  संहिता  की  अधिनियमन  १८५९  में  हुमा

 कौर  अब
 कतिपय  श्राज्ञप्तियों

 के
 निष्पादन  जो  उस  वर्ष  का  साठवां  अधिनियम  था

 कलेक्टर
 को  हस्तांतरण किये  जाने

 की  और  ae  केवल  मुफस्सिल  अदालतों  पर

 कोई  श्रावस्यकता नहीं  है  ।  एक  अन्य  उपबन्ध  लागू  त्र  |

 परक्रामक  लिखतों  आदि  सम्बन्धी वादों  की  श्री  एस०  एस०  मोरे  :
 इस  बात को

 तो

 संक्षिप्त  प्रक्रिया  के  विषय में  है  जिस की  चर्चा  सभी  वकील  )  जानते  है ं।

 में  ने  नहीं  की  वादों  की  यह  सं  लिप्त
 श्री  पाटनकर  :  में  उन  से  कह  रहा  हूं

 में  समझता  सिफ॑  बम्बई तथा  कुछ  अन्य
 जो  वकील  नहीं  हैं  ।  यदि  ऐसा  न  होता  तो

 उच्च  न्यायालयों  में  ही  है  ।  बम्बई  उच्च

 यालय  के  मूल  व्यवहार  क्षेत्राधिकार के  अ्रन्तर्गत
 में  विधेयक  को प्रस्तुत कर  के  बैठ  जाता  |

 वकीलों के  वीरुध  भी
 काफ़ी  go  भावना  है

 ।
 प्रक्रिया  यह  है  कि  परक्रामक  लिखितों  सम्बन्धी

 में
 तो  ad

 में  यह  कहने  वाला  था  कि  यहं वादों
 में  प्रतिवादी  प्रतिभूति

 न
 दे

 तो

 उसे  प्रतिवाद  नहीं  करने  दिया  जाता  ।
 विधेयक  वकीलों  के  लिये  नहीं  है  |

 में  व्याख्या  में  प्रिक  समय  नहीं  लूंगा  ।

 तो  में  ने  केहा  हैं  कि  सें  प्रथम  ea4KE  में

 इस  बात  का  प्रयत्न  किया  गया  हूँ  कि  कई  यह  विधेयक  पारित  gall  यह  उस  समय  के

 न्यायाधीशों  को  संक्षिप्त  वाद  सुनने  की  यह  उच्चतम  न्यायालयों  तथा  मद्रास
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 ौर  कलकत्ता  प्रेजीडेंसी  नगरों  की  सदर  चूल  परिवर्तन  करने  तक  के  समय  की  प्रतीक्षा

 दीवान ी
 ग्र दाल तों  में  लागू  नहीं  दुरा  था

 |  न  कर  के  इसी  समय  इसी  संहिता  को  श्रेयस्कर

 उच्च
 न्यायालय  १८६१  दवारा

 ये  बना  देना  चाहिये  ।  यही  हमारा  उद्देश्य  है  |

 अदालतें  बन्द  हो  गई  कौर  इन  की  शक्ति  उन  देश  की  जनता  में  कुछ  लोगों  की  धारणा

 अधिकृत  उच्च  न्यायालयों  में  निहित  हो  गई  |
 हैं

 कि  प्रक्रिया  एक  अ्रनावस्यक
 सी  वस्तु  है  ।

 १८६४  के  आदेशानुसार  उन्हें  व्यवहार  मामलों
 श्री  मोरे  भ  मुझे  से  इस  बात  में  सहमत  होंगे कि

 में  प्रक्रिया  नियम  बनाने  का  अधिकार  दिया  साधारण  मनुष्य  इसी
 प्रकार  सोचता  है

 ।

 गया  किन्तु  ga  के  लिये  वह  आवश्यक  था
 यह  तो  ठीक  &  कि  प्रक्रिया  को  वैदिक  अधिक

 कि  वे  यथासंभव  १८५९  की  संहितानुसार  कारों में  रोड़े  नहीं  लटकाना  चाहिये कि

 काम  करें  ।
 इसी  लिये  मुफ़स्सिल

 भ्र दाल तों  फिर  भी  उस  का  उपयोग  इस  प्रकार  किया  जाना

 उच्च  न्यायालयों  में  परब  भी  कुछ  अन्तर  है  ।
 चाहिये  कि  विधि  के  उद्देश्य  अधिक  शीघ्रता

 Qs  से
 अरब  तक  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  सें  शर  अधिक  उपादेयता  के  साथ  पुरे  हो  सकें  ।

 अनेक बार  संशोधन  हो चुके हैं
 कुछ  संशोधन  इस  संहिता  को  संविधान

 Vouk  शर  १८७२  के  बीच  में  इंस का  के  उपबन्धों  के  अनुकूल  बनाने  के  लिये

 दस  अधिनियमों  द्वारा  संशोधन  किया  गया  यक  हो  गये  हैं  |  इसी  प्रकार जो  उपबंध

 और  अन्त  में  इस  करे  स्थान पर  १८७७  की
 रिक  हैं  उन  का  निकाल  दिया  जाना  भीं

 संहिता  भाई  |  इस  का  १८७८  PoE
 वांछित है  ।  दोष  संशोधन ऐसे  उपबंधों  के  बारे

 में  संशोधन  gar  शौर  फिर  १८८२  की संहिता
 में  हैं  जिन  के  कारण  विलम्ब  हो  जाता  है  कौर

 ने  इस  का  स्थान  ग्रहण  किया  ।  ISSR  सनौर
 मुकदमेबाजी  बढ़  जताती  हूं  ।  प्रस्तावित

 ey Ala के  बीच  में  पन्द्रह बार  इस  का  संशोधन
 उपबंध  बड़े  सरल  हें

 उन
 पर

 प्रतीक
 बहस

 किया  गया  |  अंततोगत्वा  R805  में  विंमान
 नहीं  होगी  ।

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  पारित  हुई  ।  इन  छोटे
 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  तो  अपने  में

 छोट  गरिवतं नों  के  लिये  सरकार  सदैव  इसे  सभा

 के  सम्मुख  प्रस्तुत  करती  रही  है  ।  इस  संहिता
 बड़ा  ही  शुष्क  विषय  हैे  ।  में  ने  इस  के  लिये  सभा

 का  जो  समय  लिया  वह  उन  सदस्यों को  इन
 का  भी  तीस  बार  संशोधन  किया  जा  चुका  है

 प्रस्तावित  परिवारों  at  समझाने  के  लियें

 किन्तु  मुख्य  यथावत्‌  रखी  गई  हें  जैसे

 लिया
 जो

 वकील  नहीं  इन  दादों  के  साथ  में कि  धारा  देवक  में  सुधार  किया  गया
 है  ।

 सभा  से  निवेदन  करता  हूं
 कि

 वह  मेरे  प्रस्ताव
 हम

 ने  ces  में  यह  अनुभव  किया  कि  इस  को  स्वीकार करें  ।
 धारा  पर  दौर  भी  विचार  की  जरूरत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत यही
 कारण  हैकि  हम

 ने  इसे  पुनः  सभा

 में  प्रस्तुत किया  है  ।  चाहे  विभिन्न  दल
 ।

 इस  के  बारे  में  कुछ  संशोधन  भी  हैं
 t

 श्री  भ्र ग्र वाल  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते इसे  उचित  समझ या  घारा  ३४५क
 ्

 में  परिवर्तन  होना  चाहिये  |  a

 श्री  एस०  एल०  अग्रवाल
 इस  इतिहास  से  पता  चलता  हँ  कि

 प्रक्रिया  में  परिवर्तन  आवश्यक  होता
 पीलीभीत  व  जिला  रायबरेली )  :  में  प्रस्ताव

 =
 R जब  कभी  किसी  कठिनाई  का  पता

 चलता  तो
 हम  संशोधन ले

 कर
 .  प्रस्तुत  होने  हैं  ।  प्रस्ताव  में  15  Mem-

 जनहित  को  देखते  हुए  हमें  संहिता  में  bers  from  Rajya  Sabhaਂ  [rsa
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 एम०  एल०

 सभा से  १५  &  बाद
 द

 with  यद्यपि  कोई  स्त्री  ऋणी  हो  तो  उसे  गिरफ्तार

 instructions  to  suggest  and
 नहीं  किया  जा  सकता  ।  श्राज  के  युग  में  यह

 recommend  amendments  to  बड़ा  ही  शोचनीय  विषय  हें  कि  किसी  व्यक्ति

 any  other  sections  of  the  said  को  केवल  इसलिये  गिरफ्तार  कर  लिया  जाय

 Code  not  covered  by  the  Bill,  कि  वह  धन  सम्बन्धी  श्रावस्ती  का  पालन  नहीं

 if  in  the  opinion  of  the  said  करता  |  यह  संविधान  के  सिद्धान्तों  के
 प्रतिकूल

 Committee,  such  amendments  ear ही  स्त्री  और  पुरुष  का  जो  भेद  रखा

 are  necessaryਂ  गया  है  वह  संवैधानिक है  |

 इस  विधेयक  के  अतिरिक्त  wa  इसी  प्रकार  कौर  भी  चकाचक  बातें  विचारणीय

 धाराओं  पर  भी  यदि  उक्त  समिति  की  राय  में  हूं  जैसे  area  संख्या  २१  के  नियम २  के

 इस  प्रकार  के  संशोधन  आवश्यक  संशोधनों  उपनियम  (१)  के  अ्रनुसार  श्राजनीति  धारी

 का  सुझाव  देने  और  उन  की  सिफारिश  करने  के  लिये  ae  श्रावक  है  कि  यह  भुगतान

 प्राप्त  करन  पर  उस  का  प्रमाण  पत्र  दे  क्योंकि का  अनुदेश  जाय  ।  |

 प्रमाणपत्र न  होने  की  स्थिति  में  अदालत  भुगतान
 मेरा  see  यह  हे  कि  इस  संहिता  के  दोष

 यथासंभव  दूर  कर  दिये  जांच  और  विधि  आयोग
 को  स्वीकार  नहीं  करती  किन्तु  प्रायः  ऐसा  होता

 है  कि  उस  फे  द्वारा  कोई  प्रमाणपत्र  नहीं  दिया
 प्रतिवेदन  तक प्रतीक्षा  न  की  जोय ।

 जाता  ।  इस  के  लिये  भी  उपबन्ध  होना  चाहिये  ।
 च्

 पुर्व  अनुभव  से  हमें  पता  चला  है  कि
 आदेश  संख्या  २१  के  नियम  ८६  केਂ  अ्रनुसार

 रेंकिन  समिति  और  ८  समिति  की  सिफ़ारिश  नीलाम  में  खरीदार  को  सम्पत्ति  खरीदने के

 अभी  तक  संसद्‌  के  सामने  पड़ी  हुई  हं  और  लिये  उसका QY  प्रतिशत  विक्रय  मूल्य  जमा

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  मं  आमूलचूल  कराना  पड़ता था  ।  शर  दोष  रकम  १४

 करन  में  बहुत  समय  लगेगा  |  दिन के  भीतर  देनी  पड़ती  थी  ।  ऐसा  न  करनें

 पहले  विधि  आयोग  &  प्रतिशत दन  की  प्रतीक्षा  पर  वह  सारी रकम  सरकार जब्त  कर  लेती

 करनी  होगी  ।  फ़िर  एक  वह  विधेयक  बनेगा  थी  |  बाद  में  यह  संशोधन  किया  गया  कि

 शर  उसे  संयुक्त समिति  को  सौंपा  जायेगा  ।
 केवल  उस  ales धन  को  ही  जब्त  किया  जाय

 फिर  उसे  पारित  जायगा ।  इस  कार्य  में  किन्तु ये  सब  बड़े  कठोर  उपबन्ध  हें  श्र  इन

 HE  लग  में  माननीय  मंत्री  फे  में  संशोधन  की  आवश्यकता है

 उद्देश्य  से  सहमत  हूं  किन्तु  केवल  इतना  कौर  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्य

 चाहता हूं  कि  समिति  वेवल  उन्हीं  उपबन्धों  पर
 अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  प्रस्तुत  विधेयक  के

 विचार  न  करे  जिन  को  माननीय  मंत्री  न  खंडों पर  श्राप  नें  एक  eee  भी  नहीं  कहा  है  ।

 प्रस्तुत  विधेयक  में  दिया  है  ।  हो  सकता  है  कि  यदि  ड्राप  सम्पूर्ण  संहिता  की  बात  करने  लगें

 समिति  को  अन्य  त्रुटियां  दृष्टिगोचर  हों  |
 शो  इस  विधेयक के  सम्बन्ध में  उस  की

 इसीलिये
 में  ने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 कैसे  दी  जा  सकती  है  |

 हू  ॥
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  इस  सम्बन्ध  में

 उदाहरण  के  लिये  विमान  संहिता  के
 में  यह  बताना  चाहता  हूं

 कि
 दंड  प्रक्रिया  संहिता

 सार  किसी  निर्णीत  ऋणी  को  श्राज्ञप्ति  के  के  समय  श्री  सिंहासन  सिंह  के  इस  संशोधन  को
 पालन  हेतू  गिरफ्तार  किया  जा  सकता  हैं  स्वीकार  किया  गया  था  कि  प्रवर  समिति
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 अन्य  खंडों  पर  भी  विचार  कर  सकती  है  ?  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कुछ

 में  स्वयं  उस  समिति  का  सदस्य  था  प्रौढ़  उस
 ~

 महत्वपूर्ण  बातों  के
 सम्बन्ध

 में
 चर्चा

 कर
 सकते

 की  बैठक  में  जो  परिवर्तन  सुझाये गये  थे  उस  के  बाद  प्रवर  समिति यदि  चाहे  तो

 उन
 के  बारे  में  डा०  काटजू ने  कहा  था  कि

 वे  कुछ  महत्वपूर्ण
 समस्याओं

 को  उठा  सकती

 महत्वपूर्ण  किन्तु  राज्य  सरकारों की  है  ।

 राय  जानने  के  बाद  वे  तदनुसार  संशोधन  करना
 श्री  एम०  Uso  अग्रवाल

 :
 में  की

 पसन्द  करेंगे  |

 कठिनाई  को  समझता  हूं  ।  जो  संशोधन  में  ने

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जब  हम  संयुक्त  समिति  मूल  रूप  से  भेजा  था  उस  का  एक  सीमित
 को  कोई  ्रनदेश दें र  तो  हमें  किसी  धारा  उद्देश्य  था  ।  उसका  अभिप्राय  यह

 था  कि  सदस्यों

 विशेष  का  उल्लेख  करना  चाहिये  |  यह  कहना  के  सुझावों पर  प्रवर  समिति  विचार  करे  ।

 उचित  नहीं  कि  सारी  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  ने  ५,  ६  सुझाव दिये  हैं  ।  में  उन  के  विस्तार

 पर  भ्राद्योपान्त  विचार  हो  इतना  तो  समझा
 में  नहीं  जाना  चाहता

 जा  सकता है  कि  मूल  अधिनियम की  दो  एक

 पर  विचार  करने  का  संशोधन  हो  ।  में  नियम  २७,  ४१  के  उपबन्ध

 के  सम्बन्ध में  एक  सुझाव  रखूंगा  ।  यह
 जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  इस  विधेयक  को

 प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाय  ताकि  सम्पूर्ण
 सुझाव  अपीलीय  न्यायालयों  द्वारा  भ्र ति रिक्त

 विधान  की  छानबीन  की  जा  सके  तो  इस  का
 साक्ष्यों  को  अनुमति  देने  के  अधिकारों  के

 मतलब  यह  है  कि  हम  इस  संशोधन  विधेयक  को
 संबंध में  है  ।  इस  समय  अतिरिक्त  साक्ष्य  उसी

 पुनरीक्षण  विधेयक  बनाने का  प्रयत्न  कर  स्थिति  में  लिया  जा  सकता  है  जब  निम्न

 न्यायालय ने  उस  की  श्रनुमति न दी न  दी  हो  या
 यही  मेरी  कठिनाई है  ।  मेंने यह

 नहीं  कहा  कि  यह  संशोधन  नियम-विरुद्ध
 न्यायालय उसे  किसी  wea  प्रयोजन या  निर्णय

 के  लिये  श्रावक समझता  हो  ।  में  समझता
 यह  तो  नियमित रूप  में  है  ।

 हूं  कि  ऐसे  मामलों  में  जहां  निम्न
 न्यायालय  ने

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  यह  चाहते
 इस  की  न  दी  हो  और  न्यायालय

 है  कि  जब  संशोधन  विधेयक  में  समाविष्ट
 उसे

 महत्वपूर्ण  शौर  आवश्यक  समझता  हो

 सुधारों  के  भ्र ति रिक्त  धाराओं  में  हम  कुछ  न्यायालय को  भ्र ति रिक्त  साक्ष्यों की  अनुमति

 सुधार  करना  चाहें तो  हम  उनका
 देने  का  पूर्ण  भ्र धि कार  होना  चाहिये  ।  यह

 वर्णन  अपने  संशोधनों  में  किया करें  ?  निश्चयात्मक  होना  चाहिये  और  मुकदमे  के

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  संशोधन में  धारा  निर्णय पर  इस  का  प्रभाव  पड़ना  चाहिये  ।

 १,  २,  38.0  कौर  की  चर्चा  की  जा  सकती  अतः  न्यायालय  को  पूर्ण  अधिकार  सौंपे  जाने

 है  ।
 सम्पूर्ण  अधिनियम पर  विराम  चाहियें  ।

 रूप
 से  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  हम  केवल

 में  चाहता  हूं  कि  प्रवर  समिति  इन  बातों  पर
 कुछ  बातों को  लेंगे  माननीय  सदस्य  अपना

 विचार  करे  ।  में  माननीय  मंत्री  द्वारा  रखे  गये
 सुझाव दे  सकते  हें  ।

 विधेयक  के  उपबन्धों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  पाटनकर  :  में  माननीय  सदस्यों  से

 प्रार्थना  करूंगा  कि  वहू
 यथासंभव

 इस
 मामले

 के

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन

 हल  के
 सम्बन्ध

 में  ot  सुझावों  में  अधिक  प्रस्तुत  हुमा ।

 कछ  माननीय  सदस्य  go—
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिन  माननीय  सदस्यों  संहिता  का  सम्पूर्ण  कायाकल्प  एक  कठिन  कायें

 का  नाम  प्रवर  समिति  में  है  उन्हें  नहीं  खड़ा  है  ।  उसे  एक  विशेषज्ञ  समिति  को  सौंपा  जाय

 होना  चाहिये  ।  अन्य  माननीय  सदस्यों  को  पर  व्यय  ait  विलम्ब  दोनों  में  कमी  करने  केਂ

 अवसर  दिया  जायेगा  ।  दृष्टिकोण  से  संहिता  में  कुछ  संशोधन  करना

 उचित  मालूम  होता  है
 ।

 में  इतना  बिना  चाहता

 दल्ली  जल  तथा  नाली-व्यवस्था  हू ंकि  व्यय  ax  में  कोई  कमी  इस

 विधेयक &  उपबन्धों  से  नहीं  होगी  पर  थोड़ा
 संयुक्त

 बोड
 REG  विधायक

 लाभ भ अझ्रवद्य होगा होगा  ।  जैसे  समाहर्ता
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  विधेयक  को

 को  श्राज्ञप्ति  के  पालन  का  अधिकार

 सभा  के  सामने  औपचारिक  रूप  में  रक्खा ।  डाक  सेवा  की  उपलब्धता  का  उपबन्ध

 प्रश्न  यह  है  :
 किसी  भी  अवस्था  में  अभिलेखों  को  उपस्थित

 विधेयक  को  संबोधित  रूप  में  पारित  करने
 की  अनुमति  और  न्यायालय  के  बुलायें

 किया  जाय  की  बिना  ही  किसी  साक्ष्य  को  उपस्थित '  हो  ते
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  की  ore  नन् ग्रच्छ  उपबन्ध

 ।

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )

 थ्रो  बमन  पीठासीन  '

 पहाड़ें  निकली  चुहिया
 की  बात

 में  ने  इसलिये कहीं  डा०  काटजू
 जब

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  व्यवहार  गृहकार्य  मंत्री  तो  उन्हीं  नने
 भारत  के

 प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  को
 न्यायिक  प्रयास  में  बहुत  से  सुधार  करने

 की

 ५  |  समय  का  ध्यान  रखते हुए  विशेष
 एक  सूची  बनाई  ate

 उस
 परे

 विभिन्न

 अवस्थाश्रों को  छोड़  कर  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  राज्य  उच्च  न्यायालयों  त्र  उच्चतम

 २०  मिनट  लेंगे  |  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  तथा  श्रधिवक्ताश्रों

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  में  इस  विधेयक  की  राय  मांगी  थी  ।  यद्यपि  माननीय  विधि

 का  समर्थन  करता  हुं  पर  इस  के  कारणों  मंत्री  ने  बताया  है  कि  इस  विधेयक
 को

 तैयार  करने में  उस  ज्ञापन  और  राज्य  सरकारों
 उद्देश्यों के  विवरण  को  पढ़ने  के  बाद  हमें  ऐसा

 लगता है  जसे  खोदा  पहाड़  निकला  चुहिया  |  तथा  उच्चतम  न्यायालय व  उच्च  न्यायालयों

 क्योंकि  इस  विधेयक  के  बहुत  से  उपबन्ध  के  न्यायाधीशों  के  परामर्श  को  भी  पूर्ण  प्रकार  से

 यथा  तो  भारत  के  विभिन्न  न्यायालयों  के  घ्यान  में  रखा  गया  में  देखता हुं  कि  डा०

 प्र धानु सार  ग्रहीत  है  या  केन्द्र  द्वारा  पारित  काटजू  द्वारा  निश्चित  की  गई  कोई
 भी

 किये  गये  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  संवर्धित  एक  दो  छोटी  छोटी  बातों  को  छोड़

 रूप  हैं  ।  इस  विधेयक  में  नहीं  ली  गई  है  ।

 माननीय  विधि  मंत्री  द्वारा  बताई  गई  उक्त  दोनों  उद्देश्यों  की  पूर्ति  इस  विधायक

 कठिनाई को  झ्रासानी  से  समझा जा  सकता  है  से  नहीं  हो  सकती  |  डा०
 काटजू  स्वयं

 न्यायालयों

 कि  ऐसे  अवसर  पर  जब  कि  एक  विधि  ara  की  प्रक्रिया  में  विलम्ब  और  रुकावटों  के  कारण

 नियुक्त किया  गया  है  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  बहुत उब  चुके  थे
 का  सम्पूर्ण  कायाकल्प  करना  समुचित  नहीं  श्री  पाटनकर  :  सभा  की  जानकारी  केਂ  लिये

 होगा  ।  पर  कारणों  कौर  उद्देश्यों  के  विवरण  में  बताना  चाहता हूं
 कि  जो  ज्ञापन  परिचालित

 से  बताया  गया  है  कि  व्यवहार  प्रक्रिया  किया गया  था  वह  डा०  काटजू का  ही  था  ॥
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 श्री  ए०  एम०  थ:मस  डा०  काटजू
 के  मे ंभी  यही  मत  प्रकट  किया  गया  है  ।  में

 ज्ञापन  के  उत्तर  में  जो  टिप्पण  कराये  हैं  वे  सब  नहीं  समझता  विधि  मंत्री  ने  कार्यान्वित

 भग  एकमत  हैं  ।  प्रत  में  यह  कहता  हूं  कि  सम्बन्धी इस  भ्रध्याय  को  फिर  भी  क्यों  नहीं

 इस  संहिता  द्वारा  निश्चित  की  गई  छपा  ।

 श्रणाली में  कोई  मूल  त्रुटि  नहीं  है
 ।  व्यवहार  श्री  पाटनकर  :  मामलों  को  समाहर्ता ग्र ों

 क्रिया  संहिता  के  भाग  १०  के  अधीन  विभिन्न  के  पास  हस्तार्न्ता  करने  वाले  खंडों  का  वर्णन

 उच्च  न्यायालयों  नियमों  के  निर्माण
 किया गया  है  ।

 का  अधिकार  देते  हुए  भी  श्राप  देखेंगे कि  उस  के  श्री  To  एस०  थामस  :  बहुत  से  न्यायालयों

 मूल  ढांचे  में  कोई  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  नहीं  किया
 में  यह  प्रथा  नहीं  है  ।

 गया  इस  से  भी
 स्पष्ट  होता  है

 कि
 व्यवहार

 अ्राज्ञप्ति  प्रशासन  की  विभिन्न  अ्रवस्थाग्रों
 प्रक्रिया  संहिता  के  स्वरूप  में  कोई  मूल  त्रुटि

 में-सूचना  जारी  करना  या  अनप  प्रकार  की
 नही ंहै  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य

 ने  भी  wad  में  यही  बताया
 औपचारिक  कार्यवाही  इरादी  उपबन्धों

 का  परीक्षण विधि  मंत्रालय  को  करना  चाहियें
 है  कि  हमारी  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  ढांचे

 था  wit  विधेयक  में  उचित  संशोधन  करना
 में कोई  मूल  दोष  नहीं  है

 ।
 स्पष्ट  है  कि

 चाहिये  था  ।  क्या  माननीय  विधि  मंत्री  यह
 ह्म  व्यवहार  संहिता  ऐसे

 बतायेंगे  कि  कया  fafa  ara  को  प्रक्रिया
 भ्र धि नियम  करते  समय

 संहिताओं  के  पुनरीक्षण  करने  का  अधिकार
 किस  दृष्टिकोण  से  काम  लेना  चाहिये

 होगा ?
 विलम्ब  और  व्यय  की  जो  कठिनाई  हमारे

 सामन  है  उस  का  कारण  यह  है  कि  व्यवहार
 श्री  पाटकर  ;  में  एसा

 कोई  कारण  नहीं  समझता  कि  इस  काय  को
 प्रक्रिया  संहिता  के  बहुत  से  उपबन्धों  को  लागू

 नहीं  किया  जाता  ।  उदाहरण  के  लिये  पूछता  आयोग  के  सायं  के  बाहर  रखा  जाय  |

 जानकारी  और  शपथपत्र  wife  के  सम्बन्ध में  श्री  ए०  एम०  थामस  :  जब  य  प्रशन

 उपबन्ध  पर  उन  का  ठीक  प्रयोग  हम  लोग  विधि  मंत्री  से  पूछा  गया  था  तो  उन्होंने  ऐसा

 नहीं  करते  ।  यदि  हम  उन  का  प्रयोग  करें  नहीं  बताया  था  ।

 तो  भ्रनावदयक  साक्ष्यों  की  परेशानी  में  काफी  श्री  पाटकर :  में  यह  बात  नहीं  समझता |

 कमी हो  जाय  संशोधन
 को  प्रस्तुत  करन  के  पूर्वे में  नहीं  बता

 टिप्पणी  में  अधिकांश  लोगों  का  यह  मत  सकता  कि  उस  में  क्या  पर  इस  बात  का  कोई

 है  कि  न्यायिक  प्रशासन  की  कठिनाइयों  का  कारण  नहीं  कि  यह  काम  विधि  आयोग  की

 कारण  निम्न  न्यायालयों  में  कुशल  और  व्याप्ति  के  बाहर  रखा  जाय  ।

 पर्याप्त  न्यायाधीशों  का  प्रभाव  है  कौर  न्यायिक  श्री  ए०  एम०  थामस  :  इस  के  fatwa

 प्रशासन में  न्यायाधीश ही  सब  से  अ्रधिक  महत्तर
 -

 शर भी  बहुत  सी बातें हें  जैसे  यदि  कोई

 पूर्ण  अंग  हैं  i
 मुकदमेबाज  किसी  कार्यवाही  को  रोकवान  के

 ga  में  विधेयक  के  उपबन्धों के  सम्बन्ध
 आवश्यक  आदेश  चाहता  है  तो  उसे

 में  कुछ  कहुंगा  ।  डा०  काटजू  नें  स्पष्ट  sal  ग्रसित  ज्ञापन  के  साथ  साथ  स्पा यालय के

 में  बताया  है  कि  वास्तविक  कठिनाई  ग्रामपति  निर्णयों  शौर  शभ्राज्ञप्तियों  की  प्रमाणित

 प्राप्त  करने  में  बल्कि  उस  को  कार्यान्वित

 =

 लिपियों  को
 भी  जमा  करना  पड़ता  है  ।

 करने  में  होती  है  ।  प्राप्त  हुये  अनेक  टप्पों
 पर  इस  काम  के  लिये  सूचना  जारी  करनी  पड़ती



 रु  व्यवहार
 प्रक्रिया  र  अगस्त  S344  संहिता  ह  विधेयक  द्वंद

 श्री  ए०  एम०

 है  ।  अभिलेखों
 को ढूंढा  जाता  हैत  जाकर  इसकी  पहलुओं  का  वर्णन  किया  गया  जिस  संबंध

 व्यवस्था  हो  पाती है  ।  में  नहीं  समझता  में  हमें  रचनात्मक  सुझाव  देना  है  या  हमे

 कि  इस  उपबन्ध  पर  कि  निर्णयों  are  प्राप्तियों  प्रत्येक  व्यक्ति  के  सुझाव  के  लिये  गुंजाइश

 की  प्रमाणित  जमा  की  छोड़नी  चाहिये  ।  यदि  उपाध्यक्ष  महोदय  का

 क्यों  बहुत  ज़ोर  डाला  जाय  |  सूचना  मान  लिया  जाय  तो  सदस्यों  को  बहुत

 पुर्व  निर्णीत  मामलों  फे  सम्बन्ध में  इस  कठिनाई  होगी  |

 विधेयक में  जो  कहा  गया  है  उस  के  संबंध  में  श्री  चट्टोपाध्याय  )
 :  बिना f

 मुझे  यह  कहना  है  कि  विभिन्न  न्यायालयों  द्वारा
 गणपति  के  चर्चा  नहीं

 हो
 सकती

 |

 चलायी  गयी  रचनात्मक  पूर्वे  निर्णय  की  प्रणाली
 श्री  पाटनकर  :  यह  एक  संक्षिप्त  विषय

 को  शभ्राज्ञप्ति  &  पालन  करवाने  at  a
 ए  ।

 वाही  में  भी  लागू  किया  जाता  है  ।  पर  इस
 श्री  एस०  एस०  मोरे  क्या  इसीलिये

 विधेयक  के  द्वारा  तो  उसे  व्यवस्था से  स्थापित

 भ्राता
 पर  बनाया जा  रहा  में  नहीं  समझता

 गणपूर्ति की  आवश्यकता  नहीं  ?

 श्री  पाटनकर  :  इस  सम्बन्ध में  सभापति किधारा  ११  को  संशोधित कर  के  कुछ

 उपबन्ध  इस  विधेयक  में  क्यों  नहीं  रखे  ही  निर्णय  कर  सकते  हैं  ।

 गये  ।  ऐसा  करन ेसे  बहुत सी  कठिनाइयां  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  वित्त  मंत्रालय

 दूर  हो  गई  होतीं  ।  यणना  करे  |  उप सचेतक  भी  यह  काम  कर

 उच्च  न्यायालय  के  पुनरीक्षण  सकते है  ।

 शिकार  के  सम्बन्ध में  we  अव यदु कों  के  श्री  राधवाचारी
 )

 :  उपाध्यक्ष

 संरक्षकों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  भी  महोदय ने  पहले  ही  कहा  है  कि  विधेयक को

 कुछ  उपबन्ध  इस  विधेयक  में  जाने
 पारित  कराने  के  उद्देश्य  से  गणपूर्ति  की  स्थापना

 चाहिए  थे  ।  का  कत्तेव्यभार  सरकार पर  है  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  बताया  सभापति  महोदय  अब  गणपूर्ति  हो

 कि  श्री  भ्रग्रवाल  का  संशोधन  बहुत  विस्तृत  गई  है  ।

 हैं  और  सम्पूर्ण  संहिता  पर  विचार  करना  श्री  ए०  एम०  थामस  :  में  भी  श्री  मोरे

 प्रवर  समिति  के  लिए  कठिन  होगा  पर
 at  भांति  ही  यह  सुझाव  रखना  चाहता  था  कि

 प्रवर  समिति  पर  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  प्रवर  समिति  को  किसी  भी  धारा  में  हस्तक्षेप

 उठाना  चाहिए  वह  केवल  अमित  करने  का  विस्तृत  अधिकार  प्राप्त  होना
 धारा त्रों  और  आदेशों  पर  at  चाहिय े।

 विचार  करे  |
 मसब  विधेयक  के  कुछ  खण्डों  के  सम्बन्ध

 सभापति  महोदय  :  यदि  किन्हीं  माननीय
 में  कहुंगा  |  सब  से  पहली  बात  ब्याज  के

 सदस्य  के  पास  कोई  ठोस  सुझाव  है  तो  उन्हें

 चाहिये  किਂ  वह  मेरे  पास  लावें  ।  सभा  की

 सम्बन्ध  में  है  ।  प्रस्तुत  संहिता  के  अन्तर्गत

 न्यायालयों  को  यह  शक्ति  प्राप्त  है  कि  वे
 अनुमति  से  प्रवर  समिति  सभी  विषयों  पर

 उचित  ब्याज  के  पक्ष  में  निर्णय  कर  सकते
 विचार  करने  के  लिये  समर्थ  होगी  |

 हैं  ।  जब  कुर्की की  तिथि  से  ब्याज  के  सम्बन्ध
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  हम  लोग

 में  यह  शक्ति  न्यायालय  से  aft  गई  है
 ।

 मुकदमे
 ऐसे  संशोधन पेश  करें  जिन  में  उन  विभिन्न  की  तिथि से  कुर्की की  तिथि  तक  ब्याज  का



 ER  व्यवहार  प्रक्रिया  २  अगस्त  ts Bi  ||  ES )  विधेयक

 सदन  पर  संशोधक  उपबंध  का  कोई  प्रभाव  इस  के  बाद  एक  पक्षीय  कुर्क़ी  की

 नहीं  पड़ा  है
 ।

 प्रस्तुत  विधेयक  में  एक  निष्पादन-योग्यता  का  प्रश्न  है  जिसे  २६

 नीय  बात
 यह  है  कि  कुर्की  के  मुल्य पर  ब्याज  REYo  के  पूर्व  पारित  किया  गया

 उचित  नहीं  समझा  गया  में  नहीं  समझता  था
 !

 यह  अभिनन्दनीय उपबन्ध  है  ।  बम्बई
 कि  सरकार  ने  क्यों  ऐसा  निर्णय  किया  है  ।  उच्च  न्यायालय  के  एक  न्यायाघीश  महोदय

 यह  एक  सामान्य  ज्ञान  की  बात  है  कि  मलय  के  fry  २६  REYo  के  पद

 के  रूप  में  जितनी  रक़म  की  कुर्की  की  जाती  निष्पादित  कुलियों  को  भी  मान्य  स्वीकार

 है  वहू  साधारणतया  किसी  पक्ष  द्वारा  वहन  किया  गया  है  ।

 की  जाने  वाली  रक़म  से  कम  होगी ।  में
 जब  निर्णीत  विषय  के  सिद्धान्त  को

 नहीं  समझता  हूं  कि  मुकदमा  जीतने  के  बाद
 निष्पादन  प्रक्रिया  पर  लग  किया  गया  है

 उस  पक्ष  को  क्यों  इस  प्रकार  का  दंड  दिया  जाये
 तो  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  धारा  ११

 कि  प्रस्तुत  जिस  रकम  की  कुर्की  की  जा  चुकी
 उल्लिखित  श्रहंतायें  इस  मामले  में  क्यों  निकाल

 है  उस  के  मूल्य  पर  ब्याज  नहीं  दिया जाये  ।  दी  गई  हे  ।  निष्पादन  प्रक्रिया  की  स्थिति  में

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  यदि  सम्बन्धित  पक्षों  ने  कोई  दावा  ग्रीवा

 यह  समाजवादी  ढंग  पर  समाज  की  रचना  बचाव  का  आधार  प्रस्तुत  नहीं  किया  तो  वह

 है  ।  भी  उस  धारा  के  भ्रन्तगंत  ara  चाहिये  ।

 मेरी  दूसरी  आपत्ति  उच्च  न्यायालय  में

 किए  एम०  थामस  यदि  माननीय
 द्वितीय  भ्र पी लों  केਂ  क्षेत्र  को  प्रतिबन्धित करने  से

 मित्र  श्री  गुरु पाद स्वामी  के  अनुसार  यह  सम्बन्धित  संहिता  की  विमान  स्थिति केਂ
 समाजवादी

 ढंग  का  प्रदान  है  तो  कुछ  इस  अ्रनसार  यदि  मुकदमे  की  रक़म  Yoo  रुपयों

 प्रकार  का  उपबन्ध  होना  चाहिये  कि  किसी
 से  कम  है  तो  उच्च  न्यायालय में  द्वितीय  कपिल

 भी
 भ्र वस् था  में  ब्याज  की  रक़म  मल  रकम  नहीं  हो  सकती  Q  |

 से  ग्रीक  अथवा  मल  रक़म  के  पचास  प्रतिशत

 यह  लगवाई
 से  भ्रमित  नहीं  होगी  ।  श्री  एस०  एस०  मोर

 मामलों में  है  ।
 मेरे  राज्य--त्रावनकोर--में

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  यह  बात  मं करण  के  पूर्व  इस  आया  का  एक  उपबन्ध
 समझता  हूं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  रक़म था  ।

 यदि  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  समा  हत
 कर

 लिया  जाये  तो  सम्बन्धित  पक्षों  को  कुछ
 को  ५००  रुपयों  से  बढ़ा  कर  १,०००  रुपये

 करना  अपेक्षणीय  नहीं  है  ।  हमें  रहे  मालम
 सीमा

 तक
 सहायता  मिलेगी  ।  हम  इस

 पर  विचार  करना  है  कि  बन्धक  सम्बन्धी
 होना  चाहिये  कि  भारत  में  साधारण  व्यक्ति

 मामलों  पर  ब्याज  से  सम्बन्धित  यह  उपबन्ध
 के  लिये  Yoo  रुपये  की  रक़म  एक  सारभूत

 लागू  किया  जाये  अथवा  नहीं  |
 रक़म  है  ।  यदि  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  oa

 दावे  के  लिये  संघर्ष  का  नहीं  मिलता

 प्रतिकर  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  यह  शक्ति  है  तो  यह  न्याय  भ्र नंगी कार

 नियन्त्रित  करने  की  afer  पर  भी  लागू

 उच्चतम  न्यायालय  के  माननीय  न्यायाधीश
 गई  है  ।

 में  यह  जानने  के  लिये  उत्सुक  महोदय  द्वितीय  अपीलों  पर  किसी  भी  प्रकार
 हूं
 rf  इस  उपबन्ध  से  भ्रमित  क्यों  aratag

 के  प्रतिबन्ध  के  विरुद्ध  हें  ।  हरनेक  प्रख्यात
 कर  दी  गई  है  व्यक्तियों  की  यहीं  सम्मति  है  ।  प्रकाशन



 Raa  व्यवहार  प्रक्रिया  २  अगस्त  PAKy  संहिता  विधेयक  evo

 [st  wo  एम०  थामस |

 के  पृष्ठ  ३२७  पर  उच्चतम  न्यायालय  प्रतिवादी  को  भेजा  गया  रजिस्ट्री  पत्र  अस्वीकृत

 कर  दिया  गया  तथा  इस  प्रकार  अनजान  म  ही
 मुख्य  न्यायाधीश  का  मत  दिया  गया  है

 प्रतिवादी  के  विरूद्ध  प्राप्ति  हो  सकती  हैं  ।

 यह  निश्चित  मत  है  कि  ०

 व्यवहार  संहिता  म  इस  प्रकार  इस  खण्ड  से  जनता  को
 लाभ

 वर्तमान  में  उल्लिखित  द्वितीय
 स्थान  पर  हानि  होने  की  सम्भावना  अधिक

 ~
 अपीलों  का  उन्मूलन  करन  में  इस  प्र  कार  इंस  विधेयक  में  उद्देश्यों

 तथा

 कारणों  के  विवरण  पूर्ति  करन  वाल
 कोई  औचित्य  नहीं

 है  ह  कोई  भी  बात  नहीं  ।  इसलिये  कम-से-कम

 इस  स्थिति  में  प्रवर  समिति  के  क्षेत्र  को  इतना
 न्यायाधीश  श्री  महाजन  का  भी  यहीं

 विचार था  |  यह  मेरी  प्रबल  धारणा  है
 व्यापक  बनाया  जाय  कि  वह  विधायक

 कि  भ्र पी लों  के  क्षेत्राधिकार  में  भ्र ग्रे तर  प्रतिबंध  के  समस्त  उद्देश्यों  की  पूर्ति  कर  सके  |

 नहीं  होने  चाहियें  ।  इस  विधेयक  को  इस  की  त्रुटियां  एवं

 इन  शब्दों  के  साथ  मं  विधायक  का  बुराइयों  के  निवारणाय  प्रवर  समिति में  योजना

 ग्रनिवायं  चाहे  प्रवर  समिति  इसे  कुछ  विलंब

 समर्थन  करता  हुं  ग्रोवर  मेरी  धारणा  है  कि

 यह  सुधार पूर्ण है  स्वागतयोग्य  भी
 से  भी  भेजे  तो  भी  अधि  नहीं

 क्योंकि  व्यवहार  न्यायालय  में  तत्काल  रद्दोबदल
 श्री  सी०  आर०  चौधरी  )  की  ara  बहत  कम  जब  कि  यह  एक  मान्य

 उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में  यह  तथ्य  है  कि  जनता  असन्तुष्ट  है  तो  माननीय

 स्पष्ट  रूप  से  उल्लिखित  है  कि  यह  विधेयक
 मंत्री  को  एक  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  करना

 व्यवहार  न्याय  कीਂ  प्रक्रिया  तथा  प्रशासन  में
 चाहिये  और  इसी  बीच  प्रवर  स्मिति  को

 विलम्ब को  दूर  व्यय  घटाने तथा  जटिल
 यह  अनुदेश  देना  चाहिए  कि  वह  व्यवहार

 को  कम  करने  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  प्रक्रिया  सं  हिंसा  के  प्रत्येक  क्षेत्र  यथासंभव

 किन्तु  विधेयक  अध्ययन  करने  से
 संशोधन  करे

 उक्त  उद्देश्यों  को  gta  नहीं  होती
 gay  खंडों  की  विस्तृत  wert

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  इन  खंडों  को  जानने  का

 प्रयत्न  किया  था  जोकि  उक्त  लक्ष्य  की  पूर्ति
 करूंगा  ।  संशोधन  बहुत  महत्वपूर्ण

 करते  हूं  ।  उस  समय  एक  दो  सदस्यों  कहा  था
 नहीं  ग्रोवर  न  उन  से  विधेयक  में  बुनियादी

 फि  प्रत्यास्थापित  तामील  के  द्वारा  उक्त  परिवर्तन  हीन  की  आशा  ही  है  ।  माननीय

 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  इस  में  १६०८  से
 लेकर

 उद्देश्यों  की  पूर्ति  होती  हैं  ।

 तक  34.0  बार  संशोधन  दो  चके  तरह

 प्रत्यास्थापित  तामील  से  सम्बन्ध  रखने
 प्रक्रिया  एक  विदेशी  शाक्ति  ने  अपत  हितों  की

 वाले  खण्ड  १६  के  सम्बन्ध  में  मेरा  प्रभाव  यह
 रक्षा  के  लिये  प्रारम्भ  की  थी  किन्तु  अब  समय

 है  कि  यद्यपि  इस  से  समय  की  बचत  होतीਂ  है
 at  गया  है  कि  हमें  इस  का  निरसन  करना

 तथापि  जालसाज़ी  भी  की
 जा  सकती है

 चाहिये  |
 क्योंकि

 वादी  समन  के  लौट  wa  पर

 ate  प्रत्यास्थापित  तामील  की  श्रनुर्मात  निःसंदेह  खंड
 ६

 में  gant  गये
 संशोधन

 तो  वादीਂ  डाकखाने  के  प्राधिकारियों  के  द्वारा  बहुत  सी  विपरीत  बात हों का  निराकरण

 से  मिल  कर  उन  से  यह  लिखवा  सकता  है  fx
 होता  है  ।  निर्णीत  विषय  का  सिद्धान्त  वहां
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 पर  लागू  किया
 गया  जहां  पहिले  किः  उक्त  वर्ग  के  कर्मचारियों  को  भी  संरक्षण

 कार्यवाहीਂ  में  निर्णीत  किया  चुका  है  ।  प्राप्त  हो  सके
 ।

 यद्यपि
 इस

 विधेयक  में  मामलों

 किन्तु  यदि  मामले  का  उसी  कार्य वाह ों  में  पहिले  के  निपटारे  में  शीघ्रता  करने  तथा  मुकदमा

 करने  वाली  जनता  को  संतुष्ट  करने  का निर्णय  हो  है  किन्तु  रु  दोनों  पक्ष

 उसी  मामले  को  GA:  उठाते हैं  तो  यह  स्पष्ट  प्रयत्न  किया  गया  है  फिर  भी  मेरे
 विचार  से

 नहीं  होता  है  कि  क्या  उस  मामले  में  भी
 इस  से  प्रमुख  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  नहीं  होती  है

 निर्णीत  विषय  का  सिद्धान्त  लागू  होगा
 ।  अतः  संयुक्त  समिति  को  att  प्रणाली  से

 सम्बन्ध  रखने  वाले  मामलों की  व्यवस्था में  भी में  ora  करता  हूं  कि  प्रवर  समिति

 परिवर्तन  का  अधिकार  मिलना  चहिये  ।
 मामले  के  इस  पहलू  पर  गौर  करेंगी

 ।

 रेलखंड में  खंड  १४  को  यह  संशोधन  इस  विधेयक में  area  संख्या  २१  को

 राजस्थान  उच्च  न्यायालय  द्वारा  धारा  १३३  स्प  नहीं  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  यह

 को  अधिकार  के  बाहर  घोषित  किये  जाने  के  आदेश  कुर्की  के  धन  तथा  उन  के  क्रियान्वित  करण

 फलस्वरूप  किया  गया  है  ।  इस  संशोधन  में  में  मुख्य  बाधा  उपस्थित  करता  में  संयुक्त

 उपराष्ट्रपति  इत्यादि  की  एक  समिति  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  आदेश

 सुची  दीਂ  गई  है  ।  में  माननीय  मंत्री  जीਂ  से  पर  सभीਂ  पहलुओं  से  विचार  कर  प्रक्रिया  को

 सरल  बनाने  का  प्रयत्न  करें  । उन  व्यक्तियों के  बारे  में  जानना  चाहता हूं

 जिन  पर  धारा  ८७ख  लागू  होती  इस  धारा  अब
 में

 खंड  १६(६)  पर
 हूं

 के  भ्रनुसार  हमारे  भूतपूर्व  शासकों  को  विदेशी
 इस  में  कारणों  सेਂ  शब्दों  की

 शासक  मान  कर  उन्हें  न्यायालय  में  उपस्थित
 कोई  भ्रावइ्यकता नहीं  है  ।  उपखंड  १  के

 न  रहने का
 विशेषाधिकार

 दिया  गया  मुख्य  उपबन्ध  में  यह  व्यवस्था  है  कि  न्यायालय

 में  नहीं  जानता  कि  उन्हें  इस  प्रकार  का  को  यह  निर्णय  करने  का  अधिकार  है  कि  वह
 विशेषाधिकार  किस  अधार  पर  दिया  गया  वादी से  उतनी  रकम  जमा  करवा  ले

 यह  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १४  की
 प्रतिवादी  के  उस  मुकदमे  को  लड़ने  में  व्यय

 भावना के  विरुद्ध  है  ।  में  भ्राता करता  हूं  कि  होने  की  संभावना  किन्तु  ऐसी  mar  जारी

 संयुक्त  समिति  इस  मामले  पर  विचार  कर  करते  समय  न्यायाधीश  ऐसे  आदेश  दिये  जाने  के

 इस  धारा  को  हटाने  की  सिफारिश  करेगी  ।  कारणों  अभिलिखित  करेगा  |

 एक
 अन्य  महत्वपूर्ण खंड  ७  है  जो  कि  यदि  परन्तुक  मुख्य  व्यवस्था  का  नियंत्रण

 धारा  ६०  का  संशोधन  करता  यह  धारा
 करता  है  तो  अभिलेख  करने  कीਂ  FAT  गा वद यकता

 कुछ  विशिष्ट  वर्ग  के  लोगों  कुर्की  तथा
 यदि  ऐसा  नहीं  है  तों  ऐसे  प्रत्येक  मामले  में

 संरक्षण से  सम्बन्ध  रखती  मूल  संहिता से  जहां  प्रतिवादीਂ यह  देखता  है  कि  वादीਂ के  पास

 कुछ  विशिष्ट  वर्ग  के  लोगों
 कोई  सम्पत्ति  नही  वहीं  पर  वह  इस  प्रकार

 राज्यीय  तथा  स्थानीय  निकायों  के  कर्मचारियों
 के

 संरक्षण
 की  मांग

 कर  सकता  किन्तु यदि
 के  वेतनों  का  रक्षण  किया  जाता  किन्तु  न्यायाधीश  परन्तुक  में  उल्लिखित  परिस्थिति

 कुछ  अन्य  व्यक्तियों  तथा  शिक्षण  संस्थानों
 मे ंही  प्रदेश  जारी  करेगा  तो  sear  देते  समय

 अस्पतालो ंव  अन्य  दान से  चलने  वाली

 संस्थाओं  के  कर्मचारियों  को  इस  से  संरक्षण

 कारण  भ्र भि लिखित  करने  का  क्या  प्रयोजन

 है  ।

 नहीं  म  संयुक्त  समिति  से  यह  निवेदन

 करूंगा  fh  ag  विधेयक  में  ऐसी  व्यवस्था  करे

 इस  विधेयक  के  समर्थन  में  इतना  a

 कहा  जा  सकता  ह  कि  यह  व्यवहार  प्रक्रिया
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 संहिता  में  कुछ  वांछनीय  संशोधन  करने  प्रशिक्षित  नहीं  हुआ  उस  के  मन  में  लोगों

 वाला  विधेयक  स्वत  समिति  को  इस  बात  के  प्रति  सहानुभूति  नहीं  थी  ate  यों  कहना

 पर  विचार  करना  चाहिये  कि  किस  प्रकार
 चाहिये

 कि
 वह  जनता  से  बहुत  दूर  था

 और

 प्रक्रिया  सरलतम  हो  सकती  और  कम-से-कम  जनसाधारण  नहीं  था  ।  वह  शझ्रावश्यकता से

 भ्रमित  बुद्धि  पर  आश्रित  we  इसीलिये
 मूल्य  म  न्याय  जा  सकता  तथा  किस

 प्रकार  हम  व्यवहार  न्याय  के  सम्बन्ध  में  जनता  नागरिक  केਂ  जीवन  से  बहुत  कटा  ह्री  था
 |

 में  विश्वास  पेदा  कर  सकते  हें  ।  इस  सब  का  उपचार  करने  के  लिय

 एसे  जिम्मेदार  व्यक्तियों  को  भ्रच्छे  प्रशिक्षण
 पंडित  के०  ato  फार्मा

 दक्षिण )  जहां  तक  व्यवहार न्याय  के
 कौर  जनसाधारण  से  सम्पकं  बनाने  af

 आवश्यकता  ताकि  वे  लोगों  को  समझ
 प्रशासन  का  सम्बन्ध  है  प्रस्तुत  विधेयक  इतना

 सकें
 ।  मं  ने  tar  भी  होते  हुए  देखा  है

 कि
 अ्रधिक  सार्थक  क्योंकि  इस  में  छोटे  छोटे

 उपबन्ध  ह  ।  में  माननीय  मं  त्री  की  समझ  और
 निरीह  व्यक्ति  मारे  भी  गये  किन्तु  art

 बच  निकला  और  इस  का  यह  कारण  नहीं
 का  प्रशंसक  तो  हूं  परत  यह  कहना

 था  कि  साक्ष्य  नहीं  मिला  बल्कि  यह  कि  उस
 चाहता  हं  कि  इस  विधेयक  द्वारा  किये  जाने

 वाले  परिवर्तन  हमारी  श्रावइ्यकता  को  पुरी
 साक्ष्य  को  समझा  नहीं  गया  ।  ऐसा

 होता  भी  क्योंकर  जब  कि  जनसाधारण  के
 नहीं  करते  |

 जीवन  को  न  समझने  भिन्न  वातावरण

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  अपने  यथा
 में  पला  मरा  व्यक्ति  जिस  में  एक  निर्देश

 रूप  में  एक  भ्रमणी  विधि  है  कौर  व्यापक
 के  एक  समाज  में

 चीज़  ae  यदि  rarer  वास्तव  में
 जनसाधारण  के  प्रति  कोई  सहानुभूति

 न
 हो

 ।

 काम  करना  चाहता  हो  पतो  वह  लोगों  को
 ऐसा  व्यक्ति  जब  न्याय  के  शासन  पर  बेठ  कर

 स्वाभाविक  तौर  स्वीकार्य  न्याय  दिला  सकता
 निर्णय  सुनाता  है  तो  wa  उस  में  सहानुभूति

 है  ।  विधि  का  इतना  दोष  नहीं  जितना  इस
 हो  सकती  है  |

 या  Pry aT  करने  वाले  या  इस  को  प्रशासित

 करने  वाले  लोगों  में  ।  दुःख  की  बात  है  कि  श्रब  तक  इस  विधेयक  द्वारा  जो  भी

 हमारे  यहां  इस  समय  स्वच्छ  न्यायाधीश  नहीं  ।  बरिवतंन  कराये  जा  रहे  हें  वे  न्याय  को

 में  यह  नहीं  कहना  चाहा  कि  उन  का  कर्तव्य
 सस्ता  कौर  सुलभ  करने  के  लिये  ही  हैं

 |

 के  प्रति  सदभिपष्ाय  बल्कि  यह  कहना  श्रमिक  अच्छा  होता  यदि  मंत्री  महोदय

 चाहता  हूं  कि  उन  के  पास  अ्रपेक्षित  सामग्री  fafa  अ्रायोग  की  प्रतीक्षा  करते  ।  प्रस्तुत

 या  उपकरण  नहीं  ।  मुझे  दुःख  है  कि  में  ऐसी  विधेयक  में  न्यायिक  प्रशासन  सम्बन्धी  सारी

 बात  कह  रहा  हूं  ।  में  विविध  उच्च  न्यायालयों  बातों  की  छानबीन  होनीਂ  चाहिये  ।  किये

 के  निर्णय  पढ़ता  रहा  हूं  प्र  मुझे  यहां  यह  जाने  वाले  इन  परिवर्तनों को  तीन  श्रेणियों

 बताने  में  दुःख  होता  है  कि  न्याय  नहीं  में  विभक्त  किया  जा  सकता  हे--अर्थात्

 बरता  गया  है  ।  इस  का  यह  कारण  नहीं  कि  के  हित  प्रक्रियात्मक  सुधारों  के

 न्यायाधीश  न्याय  नहीं  करना  चाहता  लिये  ताकि  न्यायालय  के  झ्र धिक

 प्रत्युत  यह  है  कि  वह  न्याय  करने  में  असमर्थ  शर  तीसरे  इसलिये  कि  न्याय  के  प्रशासन

 इसलिये  नहीं  कि  उस  में  बुद्धि  नहीं  में  शीघ्रता  हो  ।  में  तीनों  बातों  को  समझता

 वरन्‌  इसलिये  कि  वह  उस  वातावरण  म
 हूं  और  इन  की  प्रशंसा  भी  करता  किन्तु  में
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 यही  निवेदन  करता  हूं  कि  न्याय  प्रशासन  वर्षों  बीत  जाते  हें  जबकि  लोगों  को  पदोन्नति

 की  प्रणाली  में  ग्रा मूलभूत  परिवहन  करना  मिलती  भले  gt  उन  में  wea  न  हो  ॥

 हीਂ  मूलभूत  प्रशन  है  ।  में  श्री  ए०  एम०  थामस  यही  कारण  है  कि  वह  प्रगति  तरह  से  काम

 की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  व्यवहार  नहीं  करता  ।  बस  मुझे  इतना  ही  कहना  है  |  ह

 प्रक्रिया  के  वैसा  प्राकार-प्रकार  में  परिवर्तन  श्री  एस०  एस०  मोर  इस

 नहीं  किया  जाय  |  कई  ऐसी  बात  हैं  जो  समय  अ्रवसर  पर  में  सरकारी  बेंचों  पर  बैठने  वालों

 का  डट  कर  सामना  करती  रही  प्रौढ़  उन्हें  के  विचार  के  लियें कुछ  महत्वपूर्ण  बात  पूछता

 स्वीकार  भी  किया  जाना  चाहिये  ।  किन्तु  चाहता  हूं  ।  मंत्री  महोदय  ने  अभी  व्यवहार

 कई  ऐसी  बातें  भी  हं  जो  किसी  विशेष  प्रक्रिया  संहिता  का  इतिहास  सुनाया  ।  पहली

 वरण  में  चल  कर  wie  किसी  वातावरण  सर्वासम्पन्न  संहिता  १८५६  में  संविधि-पुस्तक

 मंडोर  कहीं  नहीं  चल  सकतीं  ।  इन
 में  दे ंहुई  ।  उसी  के  १८  चल  १८७७  में  ,

 सब  बातों  पर  विधि  भ्रायोग  ही  विचार  करेगा  पहली  संहिता  te  हुई  कौर  नई  संहिता  प्रस्तुत

 विधि  शझ्रायोग  का  ही  यह  काम  होगा  कि
 हुई  lag  भी  बहुत  देर

 तक
 नहीं  चली

 ।
 कौर

 किस  प्रकार  न्याय  afta,  सस्ता  भ्र  वर्ष  यानीਂ  १८८२  वह  दूसरीਂ  संहिता

 सुलभ  उसी  का  यह  काम  होगा  कि  भी  बदल  गई  कौर  उस  के  स्थान  पर  एक

 ea  नीति  के  स्वीकृत  मान  का  हो  ak  शर  संहिता  प्रस्तुत  हुई  |  AIA  १८८२

 स्वाभाविक  हो  ताकि  लोग  उसे  स्वीकार  से  2&os  aH,  २६  के

 करें  ।  विधि  आयोग  ही  न्यायपालिका  की  समस्त  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  यें  सारभूत

 उस  के  उपकरण  रानी  परिवर्तन हुए

 पर  विचार  करे  ताकि  वह  उन  में  लोगों  को
 ठाकर  युगल  किशोर  सिंह

 समझने  की  बुद्धि  जागृत  कर  सके
 गणपूर्ति  नहीं है  ।

 मानिक  अधिकारों  और  दायित्वों  को  समझने
 समिति  महोदय  माननीय  सदस्य

 का
 ज्ञान  प्रदान  कर  सके  ।  wl  कुछ  समय

 भाषण  जारी  रखे ं।
 पहले  में  बता  चुका  हुं  कि  संसार  भर  में  सेवाओं

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  कैसे  भाषण
 की  पदालि  में  परिवर्तन  gars  ate  प्रशिक्षण

 पर  waft  ज़ोर  दिया  गया  है--पदोन्नति  जारी  रख  सकता  हूं
 ?

 के  सम्बन्ध  में  उग्रता  को  महत्व  नहीं  दिया  सभापति  महोदय  :  सरकारी  पक्ष  का

 जा  रहा--लेकिन  कदाचित्‌  भारत  ही  एक  कोई  a? ut  सदस्य  यहां  नहीं  दिखाई  देता  !

 ऐसा  देश  है  जहां  भ्रग्रता  पर  भ्रमित  ज़ोर  श्री  रामे  यहां  हें  ।  लेकिन  ऐसे  केसे  काम  चल

 .
 दिया  जाता  है  ।  सकता है

 सभापति  महोदय  :  प्रस्तुत  विषय  से  श्री  एस०  एस०  सोर  व्या में  यह

 बहुत  दूर  की  बातें  कही  जा  रही  हैं  ।  औपचारिक  प्रस्ताव  रखें  कि  गणपूर्ति  की

 पंडित  के०  सी ०  शर्मा  :  बस  एक  मिनट
 बार-बार  अनुपस्थिति  को  देखते  हुए

 स्थगित की  जाती  है  ।
 के  लिये  में  इस  पर  बोलूंगा  ।  अन्य  देशों

 में  गुण  काम  करने  की
 को  डी०  सी०  शर्मा

 विशेष  arf  के  ara  पर  लोगों  श्रीमती  चन्द्रशेखर  भी  यहां  मौजूद  हैँ  ।

 को  निम्न  पदालि  से  उच्च  पदालि  पर  पदोन्नत  सभापति  महोदय  :
 गणपूर्ति  देखने  का

 किया  जाता  है  ।  और  दुर्भाग्यवश  भारत  में  काम
 सरकारी दल  का  है  ।
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 श्री  पाटनकर
 :

 अब  बहुत  देर  हो  चुकी  जाते  हैं  जो  सदैव  अतीत  देखते  हुए  चलते  |

 ar  पन  4 ।  किन्तु  में  भवि  में  ऐसा  नहीं  होने  यदि  हम  भविष्य  की  कौर  देखें  तो  हमें  पता  लगेगा

 दूंगा  |  कि  हम  इस  आयोग  में  ऐसे  व्यक्तियों  को  रखें

 श्री  gto  एस०  मूर्ति  )  :  संसद
 जो  समाज  की  बदलती  हुई  व्यवस्था  अर्थात ्

 कोय  मंत्री  मौजूद  हैं  ।  समाजवादी  ढ़ांचे  को  सम्मुख  रख  कर  कार्य

 केवल  शौंडिक  योग्यता  को  ध्यान
 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  में  गणपूर्ति

 में  न  रख  कर  समाज  सेवा  करने  वालों की डी  गई  अतः  कार्यवाही  प्रारम्भ  होनी

 चाहिये  ।  भविष्य  में  सरकार  को  इस  बात  पर  श्र  भी  ध्यान  रखना  होगा
 |  अच्छा तो  यह

 होता कि  सरकार  इस  समय  यह  विधान
 ध्यान  रखना  चाहिये  |

 प्रस्तुत न  कर  के  बाद  में  दंड  और  व्यवहार
 श्री  पाटनकर  :  मं  सभा  के  सभी  सदस्यों

 न्याय  के  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  प्रक्रिया  संहिता
 से  चाहे  वे  किसीਂ  भी  पक्ष  के  निवेदन  करूंगा

 कि  जब  कभी  भी  कोई  विधेयक  सभा  में  चल
 प्रस्तुत  करती  जिस  में  नवीन  सामाजिक

 व्यवस्था  का  दिग्दर्शन  कराया  जा  सकता  |

 रहा  तो  उपस्थित  रहना  हम  सब  का  क्तेव्य

 हो  जाता  इस  कारण  जहां  तक  सम्भव  हो
 सरकार  ने  इन  उपबन्धों  को  पुरे  मन  से

 तैयार  नहीं  खण्ड  दो  लीजये सकेਂ  हमें  उपस्थित  रहना  यह  केवल

 सरकार  का  ही  कंठ्य  नहीं  विरोधी  पक्ष
 जो  कि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  को  धारा

 से  भीਂ  में  कहना  चाहुंगा  कि  वे  भी  ऐसे  स्पष्ट  ३४  के  सम्बन्ध में  है  ।  इस  में  कहा  गया  है

 प्रतिश्त  से  अ्रधिक  नहीं  ey  वर्तमान  धारा
 विषय  में  कुछ  रुचि  दिखायें  ।

 ३४  केਂ  अनुसार  श्राज्ञप्ति  देते  समय  न्यायालय
 श्री  एस०  एस०  मोर  :  मेरा  कहना  यह  है

 कि  wa  समय  करा  गया  है  जब  कि  हम  व्यवहार
 को  मूलधन  तथा  निर्धारित  ब्याज  दर  की

 राशि पर  भावी  ब्याज  की  दर  ऐसी  निश्चित
 प्रक्रिया  १९०८  के  स्थान  पर  एक  नई

 करने  का afar है  जो  वह  उचित समझे
 संहिता  बनाना  शुरू  कर  दें  ।

 उपरोक्त  शब्द  रख  कर  न्यायालय  के  स्वविवेक

 में  यह  भी  कहना  चाहुंगा  कि  अंग्रेज़ों
 को  सीमित  कर  दिया  गया  मेरा  विचार  है

 ण
 ं  समाज  कल्याण  और  आधिक  ऑ्रसमानता

 किः  यदि  निर्धारित  ब्याज  दर  अनुचित  रूप  से

 गे
 दूर  करने  की  कौर  ध्यान  दिये  बिना

 अधिक  हो  तो  न्यायालय को  उस  पर  विचार

 पूंजीवादी  zfezator  से  व्यवहार  प्रक्रिया
 करने  का

 भी
 अधिकार  होना  चाहिये

 ।
 में

 संहिता  dare  की  tt)  इस  से  निहित  स्वार्थों
 ने  देखा हे  fe  बहुत  से  न्यायाधीश  साहुकार

 को  इस  बात  का  विशेषाधिकार  मिलता  है  कि
 वंशों  के  होते  हैं  और  वहीदा  का  पक्ष लेते

 वे  मुकदमे  लड़ा  कर  परेशान  श्राज जब कि जब  कि  वह  निर्धारित  ब्याज  दर  दिलवा  ही  देते  ।

 हम  समाजवादी  ढांचे  की  बात  कर  रहे  हैं  तो
 चाहे  वह  what  रूप  से  अधिक  ही  क्यों  न  हो  ।

 हमारे  सारे  विधानों  में  परिवर्तन  होना  मेरे  मित्र  श्री  थामस  ने  की  विधि  की

 चाहिये  ।
 चर्चा  की  मेरी  राय  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति

 विधि  आयोग  की  सभी  नियुक्ति  होने  को  ऋणी  से  मूलधन  के  ary  भाग से
 अधिक

 वाली  इसलिये  में  दो  एक  बातें  इस  विषय
 राशि  ब्याज के  रूप  में  वसूल  करने  की  भ्र नुम ति

 में  कह  देना  आवश्यक  समझता  ग्रेट  Hea  देनी  चाहिये  ।  इस  प्रकार  की  कोई  न  कोई

 अर  भारत  में  भी  विधि  आयोग  में  छ  अवकाश  सीमा  dat  हो  हम  भूमि  के  स्वामित्व

 प्राप्त  न्यायाधीश  अथवा  प्रमुसत चटा  वकील  रखे  निर्धारित  करने  की  बात  करते
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 खण्ड  ५  के  सम्बन्ध में  व्यवहार  प्रक्रिया करारोपण  जांच  aa  ने  निजी  ara  के

 सम्बन्ध  में  सीमा  निर्धारित  करने  की  सिफारिश  संहिता  की  धारा  १३  की  शोर  निर्देश  करना

 को  है  ।  इसीਂ  प्रकार  मेरा  सुझाव  है
 कि  कोई  पड़ेगा  ।  संहिता  की  इस  धारा  के  अनसार

 व्यक्ति  किसी  ऋणी  से  निर्धारित  सीमा  से  fear  रियासत  के  न्यायालय  का  निर्णय

 अधिक  ब्याज  न  ले  सके  ।  दूसरे  राज्य  के  न्यायालय  में  तभी

 श्री  पाटनकर  :  में  मातनीय  सदस्य  का
 निष्पादित  किया  जा  सकता  था  जबकि

 कुछ

 दत  पुरी  कर  दी  गई  हों
 ।

 यदि  शर्तें न  पूरी  हुई
 ध्यान  इस  बात  की  तौर  दिलाना  चाहता हूं

 कि  धारा  ३४  में  इस  ब्याज  की  चर्चा  है  जो  कि
 हों  तो  वादी  को  फिर  मुकदमा  करना  पड़ता

 था  ।  इस  खण्ड  में  कहा  गया  है  कि  जिन

 मुकदमा  किये  जाने  के  बाद  दिया  जायेगा  ।

 मुकदमों  में  एकपक्षीय  फेसला  हो  चुका  हो

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  इसी  धारा  के  या  प्रतिवादी  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  में  न

 सम्बन्ध  में  कह  रहा  हूं  कि  जहां  तक  इस  के  होतो  २६  R&Yo  के  बाद  ऐसे  मा  मलों

 उपबन्ध वे  ठीक  ही  ह  प्रश्न  भावी  ब्याज  में
 प्र  कुछ  नहीं  हो  सकता

 |  इस  से  बहुत

 का  भावी  ब्याज  श्राज्ञप्ति  की  कूल  राशि  से  लोगों  को  कठिनाई  होगी  ।  उदाहरणार्थ

 पर ग्रर्यात्‌  मूलधन  we  उस  के  ब्याज  यदि  ऐसी  कोई  श्रावस्ती  गुजारे  केਂ  सम्बन्ध  में

 पर  होता  है  ।  सरकार  ने  इस  भावी  व्याज  किसी  महिला  को  मिली  हो  उस  का  क्या

 को  ६  प्रतिशत  निर्धारित  किया  है  भ्र ौर  उस  से  बनेंगा ?  उस  के  लिये  तो  और  कोई  रास्ता

 अधिक  नहीं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  ब्याज  की
 नहीं  रह  जायगा  ?

 मूल  दर  पर  भी  नियंत्रण  होना  चाहिये  |
 खण्ड  ६  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की

 श्री  पाटनकर  :  क्या  श्रत्याधघधिक  ब्याज  धारा  ४७  के  संशोधन  के  लिये  में  माननीय

 वाले  ऋण  सम्बन्धी  अधिनियम  से  यह  उद्देश्य  मंत्री  से  पूछता  हूं  कि  वे  संहिता  की  धारा  ८१

 पूरा  नहीं  होगा  ?  कही  संशोधन  क्यों  न  कर  दें  ।  पूर्व  निर्माण

 का  सिद्धान्त  दो  स्थानों  पर  क्यों  एक  ही
 श्री  एस०  एस०  मोरेਂ  :  में  तो  सुझाव  दे

 स्थान पर  काफी  मुझ  से  पहले  वक्ता  ने  बताया
 रहा  ह  सरकार  उन  पर  विचार  करे  कौर

 कि  धारा  ११  के  नवीन  लागू  होने  वाली

 इस  विधेयक  में  या  बाद  के  विधेयकों  में  संशोधन
 शर्तें इस  संशोधन  में  दी  गई  शर्तों से  भिन्न

 कर दे
 इस  संशोधन  से  कुछ  पुराने  वाद  प्रतिविवाद

 भले  ही  समाप्त  हो  जायें  परन्तु  इस  के  साथ  साथ
 खण्ड  ४  द्वारा  धारा  ३५  क  का  संशोधन

 किया  जा  रहा  है  ।  पुरानी  धारा  के  अनुसार  यदि
 कुछ  way  खड़े  हो  जायेंगे  ।

 इसलिये  में  कहता  हूं  कि  धारा  ११  का  संशोधन
 कोई  व्यक्ति  तुच्छ  कारणों  के  राडार  पर

 मा  कर  दे  तो  प्रतिकर  का  उपबन्ध  सरकार
 कर  दीजिये  ,  शब्द  के  स्थान  में

 दन  कार्यवाही  रख  दीजिये परन्तु  शर्तें  तो
 ने  निष्पादन की  कार्यवाही भी  इस  में  शामिल

 कर  दी  जेसा  कि  श्री  थामस  ने
 एक

 सी  रहें  जिस  से
 कि

 निवेदन  में  भूल न

 हो ।
 हम  अपील  को  क्यों  छोड़ें  ?  पैसे  वाला  झ्रादमी

 मुकदमे के  तुच्छ  ठहरायें जाने  पर  भी  जहां  तक  खण्ड  ११  का  सम्बन्ध  है  संशोधन
 अपील  बल्कि  दूसरी  भ्रमित  भी  कर  सकता  केवल  यह  है

 कि
 लघुवाद  न्यायालयों द्वारा  ऐसे

 है  तो  झ्र पी लों  को  भी  इस  उपबन्ध  में  क्यों  न
 निर्णयों

 की  श्रपीलनहीं  हो  सकगी  जो  १०००
 सम्मिलित कर  लिया  जाय  ।  रुपये

 तक  के  मुकदमों  के  हों  ।  पहले  यह  राशि
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 [AT  एस०  एस०

 ५००
 रुपये  थी  ।  मने  देखा  है  कि  कई  बार  ऐसे  अन्त  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  विधेयक

 मामलों  में  बड़े  महत्व  की  बात  उठती  है  पर  यहां  चर्चा करने  का  कोई  विशेष  लाभ
 यदि  इन  की  अपील  न  हो  सके तो  अच्छा  नहीं  नही ंहै  क्योंकि  जो  संशोधन  किये  जाने  ह

 होगा  ।  इस
 के  साथ  ही  यह  उपबन्ध

 भी
 होना  वे  बातें  पहले  ही  न्यायालयों  में  व्यवहार  में

 art

 चाहिये  कि  यदि  लघुवाद  न्यायाधीश  या  जिला  |

 न्यायाधीश  यह  प्रमाणित  कर  दे  कि  मुकदमे  ait  एम०  एस०  गुरुपादस्वामो
 :  हमारा

 में
 विधि  का  कोई  ऐसा  seq  है  जो  ऊंचे  न्यायालयों  विचार

 था  कि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता में
 में

 जाने  योग्य  तो  ऐसे  मुकदमों  की  अपील  पुरा  संशोधन  कर  दिया  जायगा  परन्तु  राज

 भी  हो  सके  संविधान  में  भी  कुछ  ऐसा  ही  विधि  मंत्री  ने  कहा  कि  विधि  आयोग  बेंठ  रहा

 उपबन्ध है  ।  इसलिये  कभी  संहिता  को  पूर्णरूपेण  aa

 गीत  करने  की  बात  सोची  नहीं  जा  सकती
 ।

 खण्ड  १४  में  यह  उपबन्ध  किया गया  है  कि
 यदि  यह  aa  दिया  जाता  है  तो  वह  सभी  अन्य

 कुछ  व्यक्तियों  को  न्यायालयों  म  उपस्थित
 विधेयकों के  सम्बन्ध  में  लागू  होता  चाहिये |

 होने  से  विमुक्ति  दी  जाय  ।  उन  में  लोक-सभा
 विधेयक  में  समवाय  सम्बन्धी  विधि

 के  श्रेय  का  नाम  तो  है  परन्तु  उपाध्यक्ष
 को  पुरी तरह  से  बदल  दिया  गया  हैँ

 ।  पिछली

 महोदय  का  नहीं  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि
 सर्दी में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  भी

 उपाध्यक्ष  महोदय  का  दर्जा  राज्य  विधान  सभाश्रों

 के  अ्रप्यक्षों
 से  कम  नहीं  उन्हें  न्यायालय

 पुर्वक  संशोधन किये  गये  थे  तो  मुझे  श्री  पाटनकर

 की  यह  बात  सुन  कर  हैरानी हुई  कि  व्यवहार

 में  उपस्थित  होने  से  विमुक्ति  दे  दी  जानी
 प्रक्रिया  संहिता  में  पुरी  तरह  से  परिवर्तन  करने

 चाहिये ।  साथ  ही  सजदा  के  सत्र  के  दौरान में
 के  लिये  हमें  wit  ठहरना  चाहिये  ।  यदि  हमें

 संसद्‌  के  सदस्यों  को  भी  न्यायालय  में  उपस्थित
 विधि  झ्रायौंग  नियुक्ति के  कारण  इस

 होने  से  विमुक्ति  मिलनी  चाहिये  ।
 सम्बन्ध  में  कौर  ठहरना  हे  तो  इस  सभा  का  कायें

 विधेयक  के  उद्देश्यों  कारणों  केਂ  ही  बन्द  कर  बस  श्रायव्ययक  पास

 करने के  लिये  बैठक  कीजिये  झर  विधि  आयोग
 विवरण  में  कहा  गया  है  कि  उस  का  उद्देश्य

 ब्ववहार  सम्बन्धी  मुकदमेबाज़ी  पर  ay  का  कायें  समाप्त  होने  तक  हाथ  पर  हाथ

 धरे  बैठे  रहिये  |
 को

 कम  करना हू  ।  इन  मुकदमों से  राज्य

 कारों  को  बड़ी  आय  होती  ह  और  वे  इस  विधेयक  के  दो  उद्देश्य  बताये  गये

 एक  तो  यह  कि  व्यवहार के  मुकदमों में  देर  न तुषार  शुल्कों  को  बढ़ा  रही  हूँ  ।  मेरे  राज्य  में

 पहले  वकालत  नामे  पर  भराने  लगते  हो  ate  दूसरा  यह  कि  खर्चा  कम  हो
 ।  कुछ

 aa  निम्नतम  न्यायालयों  में  भी  दो  रुपये  लगते  सदस्य  पहल  ही  कह  चुके  है  कि  इस  विधेयक  से

 तो  ये  देश्य  पूरे  होने  के  नहीं
 ।

 जब  तक  राज्य  सरकारें इस  प्रकार  भ्र पनी

 ala  को  बढ़ाने का  प्रयत्न  जारी  रखगीं  तब  व्यवहार  सम्बन्धी  मुकदमों  में  देरी  के  दोਂ

 तक
 इस

 विवरण
 में  कही  गई  बात  फिजूल  है  ।  कारण  हैँ  |  एक  तो  यह  कि  न्यायाधीशों की

 मेरा  निवेदन  यह  हूँ  कि  संविधान  में  कहे  गये  संख्या  बहुत  कम  है  दौर  काम  बहुत  जमा  हो  रहा
 हमारे  उद्देश्य--श्रसमता  को  कम

 हैं  श्र  दूसरा  यह  कि  न्यायाधीशों  की  भर्ती

 पर
 न  केवल  केन्द्रीय

 सरकार  बल्कि  राज्य
 बहुत  सन्तोषजनक हें  ।  मेरे  मित्र  पंजित  के  ०

 कारों  को  भी  कार्य  करना  चाहिये  ।  सी०  शर्मा ने  कहा  था  मेरा  भी  यह
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 हूं  कि  कई  राज्यों  में  मुंसिफ़ों  की  भर्ती  राजनी  के
 निबटारे

 के  सम्बन्ध में  कोई  जानकारी

 तिक  आधार  पर  की  जाती  है  ।  हाल  ही  में  मैसूर  इकट्ठी  की  यदि  तो  वह  क्या  थी  ॥

 राज्य में  लोक  सेवा  आयोग ने  परीक्षा ले  कर
 यदि  सरकार  ने  किसी  जानकारी  के प्रा घार  पर

 कुछ  मुंसिफ़ों  को  चुना  परन्तु  कार्य  पालिका  ने  यह  संशोधन  नहीं  रखा  है  तो  वह  किस  प्राकार

 उन्हें  नियुक्त  नहीं  किया
 |

 सरकार  जो
 ३०  पर  यह  कहती है  कि  फूटकर  मामलों की  शभ्रपीलें

 उच्च  न्यायालय  में  नहीं  की  जानी  चाहियें  ?
 व्यक्ति  नियुक्त  करना  चाहती  थी  वे  उच्च

 लय  को  स्वीकार  नहीं  थे  ।  इतने में  उच्च  ऐसे  कई  मामलों में  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय

 लय के  मुख्य  न्यायाधिपति  निवृत्त हो  गये
 सहायक  हो  सकता  है  ।  मेरे  विचार  में  सरकार

 अर  श्री  उच्च  न्यायालय  ने  मन्त्री  कों  के
 को  यह  संशोधन  रखने  से  पहले  इस  पर  भली

 लिये  सरकार  द्वारा  कहे गये  उम्मीदवार  प्रकार  विचार  कर  लेना  चाहिये  था  ।

 स्वीकार कर  लिये  हूं
 ।

 इस  सम्बन्ध में  लोक  जहां  तक  कुछ  व्यक्तियों  को  न्यायालय  में

 सेवा  आयोग  की  सिफ़ारिशों पर  कोई  ध्यान  उपस्थित होने  से  विमुक्ति  देने  का  wet  है  मेरा

 नहीं  दिया  गया  ।
 विचार  है

 कि
 संसद्‌  के  सदस्यों  को  भी  यह

 sit  पाटनकर  :  मेरा  निवेदन  हे  कि  इस  विमुक्ति  मिलनी  चाहिये  क्योंकि  उन  का  भी

 विधेयक  का  न्यायपालिका  से  कोई  सम्बन्ध  उतना  ही  महत्व  है  जितना  कि  भश्रध्यक्ष  या

 नहीं  है  ।  उपाध्यक्ष  या  किसा  मंत्री  का  ।

 सभापति  महोदय  :  में  पहले  ही  कह  चुका
 खण्ड  ५  के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना

 हूं  कि  इन  बातों  का  इस  विधेयक  से  बहुत  दूर  चाहता  हू ंकि  इस  में  यह  होना  चाहिये

 का  सम्बन्ध  है
 ।  झर

 आशा  ह  कि  माननीय
 कि  २६  ZeXo  से  पहले  दी  गयी

 सदस्य  राज्य  सरकारों  की  बात  नहीं  करेंगे  ।  एकपक्षीय  झ्राज्ञपतियों  का  निष्पादन  भारत  के

 किसी  भी  न्यायालय  में  हो  सकता  है  ।  मैं
 att  एस०  एस०  गुरुवार  ६: ह  :

 मेरा

 कहना  तो  केवल  यह  है
 कि  सरकार

 की  भर्ती

 माननीय  मंत्री  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  इस

 सम्बन्धी  नीति  से  मुकदमों  को  निबटाने  में
 संशोधन  को  सीमित  करने  की  क्या  श्रावइयकता

 है ? देरी  होती है
 ।

 x
 श्री  पाटनकर  :  किसी  पड़ौसी  देश में विधेयक  केਂ  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  मुझे

 यह  कहना  है  कि  इस  में  कुछ  ही  उपबन्धों  का
 एकपक्षीय  दी  जाप  और  सम्बद्ध

 व्यक्ति  उस  न्यायलय  के  क्षेत्राधिकार  कोन
 संशोधन  करने  की  चेष्टा  की  गई  बाकी  को

 छोड़  दिया  गया  है  ।  कुछ  संशोधन तो  अच्छे
 मानता  हो  तो  उस  के  बारे  में  आप  क्या

 कहेंगे  ?
 हैं  जेसे  कि  ब्याज  के  दर  का  निर्धारण  ।

 मेरा  विचार  हे  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मतभेद  श्री  एस०  एस०  गुरुपादस्वामी  :  में  तो

 नहीं  भ्र न  ही  झूठे  मुकदमों के  सम्बन्ध  एसे  मामलों
 की  बात  करता  हू  जहां  कोई  व्यक्ति

 में  प्रतिकर  देने  के  उपबन्ध पर  मतभेद  होगा  ।  हता  मद्रास में  परन्तु  उस  के  विरुद्ध

 मुझे  उस  संशोधन  पर  aaa  है  जिस  के
 शरारती  मयुर  राज्य  में  ली  गई  ।  उस  का

 ५

 अनुसार  पुनरीक्षण  के  सम्बन्ध  में  उच्च  निष्पादन  क्यों  नहीं  हो  सकता  r

 क्यों  का  क्षेत्राधिकार  कम  हो  जायगा  |  कई  श्री  पाटिल  :  क्योंकि  उस  व्यक्ति  ने
 फुटकर  मामलों  में  भ्रमित  की  आवश्यकता  उस  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  को  नहीं  माना
 होती है

 ।
 क्या  सरकार  ने  भ्रमित में  इन  मामलों  >  |

 7.0  L.S.D.
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 श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वासी :
 मेरा  क्योंकि  यह  दंड  प्रक्रिया  विधेयक

 कहना  यह  है  कि  संविधान  के  अधीन  सारे  की  भांति  संहिता  को  बिगाड़ता  नहीं  है  ।

 न्यायालय  भारतीय  न्यायालय  हैं  ।  २६  जनवरी  यह  कहा  गया  है  कि  इस  विधेयक  का

 @EXo  से  पहले दी  गयी  अ्राज्ञप्तियों पर  भी  उद्देश्य  खर्चे  को  तथा  विलम्ब  की  सम्भावनाओं

 यहीं  बाह  क्यों  न  लागू  की  जाय  ?  को  क्षम  करना  है  ।  कार्यवाही  में  विलम्ब  होने

 श्री  पाकर  :  वायद  में  अपनी बात  के  कितने a  कारण  हें  ।  में  चाहता ह  कि

 स्पष्टतया  नहीं  कह  पाया  हूं  ।  मान लीजिये  माननीय  मंत्री  सभा  को  यह  बतायें  कि

 कि  नामक  व्यक्ति के  विरुद्ध  किसी
 विदेशी  यह  संशोधक  विधेयक  इस  में  से  कितने  कारणों

 ह
 न्यायालय  में  मुकदमा  किया  गया  ।  क  का  समाधान  करता  है  ।

 का  विचार  था  कि  विदेशी  न्यायालय  होने  जहां  तक  खर्चा  घटाने  का  प्रदान मेरा

 के  नाते  यह  avatar  उस
 पर  लागू  नहीं  होती

 निवेदन  यह  है  कि  विधेयक  में  सारी  समस्या  पर

 इसलिये  उस  ने  उस  का  नहों  माना  |  ध्यान  नहीं  दिया  गया  &  ।  में  यह  जानना

 अब  उस  श्राज्ञप्ति  का  निष्पादन  किसी  अन्य  चाहता  हूं  कि  श्र  ब  जब  कि  विधि  आयोग  नियुक्त

 न्यायालय  में  हो  जाय--यह  उपबन्ध  करना  किया  जाने  वाला  इस  प्रकार  का  विधेयक

 ठीक  नहीं  होगा  ।  यह  हमारा  विचार  प्रस्तुत  करने  की  क्या  आवश्यकता है  |  बरच्छा

 कम  से  कम  एक  विचार  यह  है  |  तो  यह  होता  कि  बाद  में  एक  अधिक  व्यापक

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाता  | श्री  THo  एस०  जो  भी

 यह  मामला  महत्वपूर्ण  है  ।  इस  पर  विचार  किया
 खंड  ३  को  छोड़  कर  मूझे  भ्रमण  किसी  भी

 जाना  चाहिये  ।
 खण्ड  पर  पत्ति  नहीं  है  ।  खच  पर  ब्याज  न

 दिये  जाने  पर  मुझे  wae  आपत्ति  है
 ।  हो

 wer  में  में  फिर  यह  कहूंगा  कि  माननीय

 सकता  है  कि  जिस  व्यक्ति  न॑  न्याय  झलक  किया
 विधि  मंत्री को  व्यापक  विधेयक  रखना  चाहिये

 था  ।  माननीय  मंत्री तो  लोगों  को
 इस  धोखे में

 है  उस  ने  ऋण  लिया  हो  और  उसे  उस  पर  ब्याज

 देना  पड़ता  हो  ।  इस  fear  में  उसे  उस  खर्चे पर
 रखना  चाहते  हैं  कि  सुधार  किया  जा  रहा  है  ।

 जो  उसे  मिलता  है  ब्याज  क्यों  महीं  मिलना

 श्री  पाटनकर  :  हमारा  यह  विचार  नहीं  है  ।
 चाहिये  ?  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  अप  विधि  मंत्री  इस  ब्याज  के  उपबन्ध  सम्बन्धी

 43  R ~ चाहे  कहें
 न  विचार

 श्राप  यही  ल्  |  संशोधन--खंड  पर  आग्रह न  करें  ।

 खंड  ४--जो  धारा  ३५क  के  सम्बन्ध  में जोभी  हो  मेरी  राय  है  कि  यह  विधेयक  सभा

 के  सामने  नहीं  लाया  जाना  चाहिये  था  |  है-मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  स्वीकार  कर  लिया

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  :  जानों  चाहिये  |

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  क्योंकि  यट  सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य

 कभी  कितना  समय  और  wit  ?
 हानिरहित है  ।  यह  बात  अवद्य है कि है  कि

 सरकार  एक  अधिक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  श्री  एस०  वी ०  राम स्वामी  कोई  दस

 कर  सकती  थी  ।  संहिता में  शुर ूसे  लेकर  मिनट ।

 ग्रामीण  तक  सुधार  गुंजाइश  है  ।  सभापति  महोदय  :  तो  फिर  वह  श्रपना

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  प्रस्तुत  विधेयक  में  भाषण  कल  पर  रखें  ।

 सब  मुख्य  मुख्य  संशोधन  श्री  गये  हैं  ।
 इस  के  पश्चात  लोक-सभा

 में  यह  कह सथ  हं  कि  यह  विधेयक  दंड  ३  १९५५  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये

 dfs  के  संशोधन  विधेयक  से  शभ्रच्छा  है  स्थगित  हुई  ।


